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नमस्ते (NAMASTE) योजना
चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2023-2024 में यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र 
हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action for Mecha-
nized Sanitation Ecosystem- NAMASTE) के 
लिये लगभग 100 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, साथ ही सरकार 
सभी शहरों एवं कस्बों में सेप्टिक टैंक तथा सीवर की 100% यांत्रिक 
सफाई सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है।
	¶ इस योजना को देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (Urban 

Local Bodies- ULB) तक विस्तारित करने की प्रक्रिया 
शुरू कर दी गई है।

नमस्ते योजना:
	¶ परिचय:
�	इसे वर्ष 2022 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया 

था।
�	यह योजना आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of 
Housing and Urban Affairs and the 
Ministry of Social Justice & Empower-
ment- MoSJE) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की जा रही है, 
इसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर तथा सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं 
को खत्म करना है।

	¶ उद्देश्य:
�	भारत में स्वच्छता/सफाई संबंधी कार्यों में होने वाली मौतों को 

शून्य करना।
�	स्वच्छता के सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा कराना।
�	कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में न आए।
�	स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों (Self Help 

Groups- SHG) में शामिल करना और स्वच्छता उद्यमों 
को चलाने हेतु सशक्त बनाना।

�	सुरक्षित स्वच्छता कार्य के प्रवर्तन और निगरानी को सुनिश्चित 
करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य एवं शहरी स्थानीय निकाय (ULB) 
स्तरों पर पर्यवेक्षी तथा निगरानी प्रणाली को मज़बूत करना।

�	स्वच्छता सेवा चाहने वालों (व्यक्तियों और संस्थानों) को 
पंजीकृत और कुशल स्वच्छता श्रमिकों से सेवाएँ लेने हेतु 
जागरूकता बढ़ाना।

ULB में लागू की जाने वाली योजना की मुख्य विशेषताएँ:
	¶ पहचान: NAMASTE में सीवर/सेप्टिक टैंक वर्कर्स 

(SSWs) की पहचान करने की परिकल्पना की गई है।

	¶ SSW को व्यावसायिक प्रशिक्षण और PPE किट प्रदान करना।
	¶ स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयों (Sanitation Response 

Units- SRU) को सुरक्षा उपकरणों हेतु सहायता।
	¶ आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman 

Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya 
Yojana- AB-PMJAY) के तहत चिह्नित SSW और 
उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करना।

	¶ आजीविका सहायता: कार्ययोजना स्वच्छता से संबंधित उपकरणों 
की खरीद हेतु सफाई कर्मचारियों को वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी 
(पूंजी+ब्याज) प्रदान करके मशीनीकरण तथा उद्यम विकास को 
बढ़ावा देगी।

	¶ सूचना शिक्षा और संचार (Information Education 
and Communication- IEC) अभियान: नमस्ते 
योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु ULB और राष्ट्रीय सफाई 
कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (National Safai 
Karamcharis Finance & Development 
Corporation- NSKFDC) द्वारा संयुक्त रूप से व्यापक 
अभियान चलाए जाएंगे।

शैक्षणिक केंद्रों में आत्महत्या के बढ़ते 
मामले
चर्चा में क्यों? 

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की एक्सीडेंटल डेथ्स 
एंड सुसाइड इन इंडिया (ADSI) रिपोर्ट 2021 से स्पष्ट है कि वर्ष 
2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों द्वारा 
आत्महत्याओं में भारी वृद्धि हुई थी और यह पिछले पाँच वर्षों से लगातार 
बढ़ रही है।
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छात्रों द्वारा आत्महत्या की वर्तमान स्थिति:
	¶ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की एक्सीडेंटल डेथ्स 

एंड सुसाइड इन इंडिया (ADSI) रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वर्ष 
2020 में 12,526 मौतों से 4.5% की वृद्धि के साथ भारत में वर्ष 
2021 तक प्रतिदिन 35 से अधिक की औसत से 13,000 से अधिक 
छात्रों की मृत्यु हुई जिसमें 10,732 आत्महत्याओं में से 864 का 
कारण "परीक्षा में विफलता" थी।
�	वर्ष 1995 के बाद से देश में वर्ष 2021 में आत्महत्या के कारण 

सबसे अधिक छात्रों की मृत्यु हुई, जबकि पिछले 25 वर्षों में 
आत्महत्या करने वाले छात्रों का आँकड़ा लगभग 2 लाख है।
�	वर्ष 2017 में 9,905 छात्रों की आत्महत्या के कारण मृत्यु 

हुई थी, उसके बाद से आत्महत्या से होने वाली छात्रों की 
मृत्यु में 32.15% की वृद्धि हुई है।

�	महाराष्ट्र में वर्ष 2021 में 1,834 मामलों के साथ छात्रों की 
आत्महत्या की संख्या सबसे अधिक थी, इसके बाद मध्य प्रदेश 
और तमिलनाडु का स्थान था।

�	रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि महिला छात्रों की आत्महत्या 
का प्रतिशत 43.49% के साथ पाँच वर्ष के निचले स्तर पर था, 
जबकि पुरुष छात्रों की आत्महत्या कुल छात्र आत्महत्याओं का 
56.51% थी।
�	वर्ष 2017 में 4,711 छात्राओं ने आत्महत्या की, जबकि 

वर्ष 2021 में ऐसी मौतों की संख्या बढ़कर 5,693 हो गई।
	¶ शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2014-21 में IIT, NIT, केंद्रीय 

विश्वविद्यालयों और अन्य केंद्रीय संस्थानों के 122 छात्रों ने 
आत्महत्या की।
�	122 में से 68 अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति 

(ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के थे।
	¶ इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के जाने-माने 

केंद्र कोटा, भारत में होने वाली आत्महत्याएँ एक बढ़ती हुई चिंता है।
�	जनवरी 2023 तक कोटा में वर्ष 2022 से अब तक 22 छात्रों 

की मौत हो चुकी है और वर्ष 2011 से लगभग 121 की मौत 
हो चुकी है।

आत्महत्या के जोखिम को बढ़ाने वाले कारक:
	¶ शैक्षणिक दबाव:
�	माता-पिता, शिक्षकों और समाज की उच्च अपेक्षाओं के अनुरूप 

परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिये अत्यधिक तनाव और 
दबाव इसका कारण बन सकता है।

�	असफल होने का यह दबाव कुछ छात्रों पर भारी पड़ सकता है, 
जिससे असफलता और निराशा की भावना पैदा होती है।

	¶ मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या:  
�	अवसाद, चिंता और बाईपोलर विकार जैसी मानसिक स्वास्थ्य 

समस्याएँ छात्रों द्वारा आत्महत्या करने का कारण हो सकती हैं।
�	ये स्थितियाँ तनाव, अकेलापन और समर्थन की कमी से 

और भी बदतर हो सकती हैं।
	¶ अलगाव और अकेलापन:  
�	शैक्षिक केंद्रों में कई छात्र दूर-दूर से आते हैं और अपने परिवार 

तथा दोस्तों से दूर रहते हैं।
�	यह अलगाव और अकेलेपन की भावना को जन्म दे सकता है, 

जो एक अपरिचित और प्रतिस्पर्द्धी माहौल में विशेष रूप से 
कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है।

	¶ वित्तीय चिंताएँ:  
�	वित्तीय कठिनाइयाँ, जैसे ट्यूशन फीस या रहने का खर्च वहन 

करने में सक्षम न होना, छात्रों के लिये बहुत अधिक तनाव और 
चिंता पैदा कर सकता है।

�	इससे निराशा और हताशा की भावना पैदा हो सकती है। 
	¶ साइबर बुलिंग:  
�	साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न की घटनाएँ तेज़ी से 

आम होती जा रही हैं तथा छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के कारणों 
को बढ़ा सकती हैं।
�	साइबर बुलिंग के कई रूप हो सकते है, जैसे- उत्पीड़न, 

साइबर स्टॉकिंग या सोशल मीडिया के माध्यम से डराना-
धमकाना। 

	¶ मादक पदार्थों का सेवन: 
�	मादक द्रव्यों और शराब का सेवन छात्र को आत्महत्या के 

कारणों में वृद्धि कर सकता है। मादक द्रव्यों के सेवन से 
मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ, वित्तीय कठिनाइयाँ और कानूनी 
समस्याएँ हो उत्पन्न हो सकती हैं, जो छात्रों को भारी पड़ सकती 
हैं।

	¶ आपसी संबंध को लेकर समस्या:  
�	रिश्ते से संबंधित समस्याएँ, जैसे कि अलगाव, पारिवारिक संघर्ष 

और मित्रता के मुद्दे भी छात्र आत्महत्याओं में योगदान दे सकते 
हैं।

�	इन समस्याओं से निपटना उन छात्रों के लिये विशेष रूप से 
कठिन हो सकता है जो घर से दूर हैं और कम समर्थ है।

	¶ समर्थन की कमी:  
�	शिक्षण संस्थानों में कई छात्र कठिनाइयों का सामना करते समय 

सहायता लेने में संकोच करते हैं। 
�	यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों, अपमान या न्याय के 

डर के कारण हो सकता है। 
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�	समर्थन की इस कमी से निराशा और हताशा की भावना पैदा हो 
सकती हैं। 

आत्महत्याओं को रोकने हेतु संभावित पहल: 
	¶ बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ:
�	छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, परामर्श सेवाओं, सहायता 

समूहों और मनोरोग सेवाओं जैसे संसाधनों तक पहुँच प्रदान 
करने से आत्महत्या को रोकने में मदद मिल सकती है।  
�	इसके अतिरिक्त स्कूलों और विश्वविद्यालयों को मानसिक 

स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा में शिक्षकों, कर्मचारियों एवं 
छात्रों को प्रशिक्षित करना चाहिये।

	¶ मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को आत्मसात 
करना:  
�	मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या के बारे में खुली चर्चा के 

माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य और मदद मांगने के प्रति 
सकारात्मक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देना चाहिये।

	¶ समग्र व्यक्तित्त्व विकास पर ध्यान देना: 
�	व्यक्तित्त्व विकास के लिये एक समग्र दृष्टिकोण के साथ शैक्षिक 

संस्थान एक सहायक और समावेशी वातावरण बना सकते हैं जो 
छात्रों को अकादमिक एवं भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने में 
मदद कर सकता है तथा आत्महत्याओं को रोकने में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभा सकता है।

	¶ खेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना:  
�	खेल आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए तनाव की 

स्थिति में एक सकारात्मक सोच प्रदान कर आत्महत्याओं को 
रोकने में मदद कर सकते हैं।

	¶ सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना:  
�	छात्रों के समग्र कल्याण में सुधार और तनाव, चिंता एवं अवसाद 

को कम करने हेतु गरीबी, बेघर तथा बेरोज़गारी जैसे सामाजिक-
आर्थिक कारकों को संबोधित किया जाना चाहिये।

	¶ कठोर साइबर बुलिंग नीतियाँ:  
�	कठोर साइबर बुलिंग नीतियों को लागू करने और ऑनलाइन 

उत्पीड़न पर नकेल कसने से छात्र आत्महत्याओं के जोखिम को 
कम करने में मदद मिल सकती है।
�	इसमें सोशल मीडिया साइटों की निगरानी करना, साइबर 

बुलिंग के बारे में शिक्षा प्रदान करना और साइबर बुलिंग 
करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती 
है।

	¶ मादक द्रव्यों के सेवन रोकथाम कार्यक्रम:  
�	मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के कार्यक्रमों को लागू करने 

से छात्र आत्महत्याओं के जोखिम को कम करने में मदद मिल 
सकती है।
�	इसमें छात्रों को मादक द्रव्यों के सेवन के खतरों के बारे में 

शिक्षित करना, नशे के आदी लोगों को सहायता प्रदान 
करना एवं ड्रग्स तथा शराब की उपलब्धता को कम करने 
हेतु कदम उठाना शामिल हो सकता है।

	¶ सकारात्मक संबंध बनाना:  
�	छात्रों को सकारात्मक संबंध और संपर्क बनाने के लिये प्रोत्साहित 

करना, संबंध परामर्श सेवाओं की पेशकश करना तथा छात्रों को 
मदद हेतु प्रोत्साहित करना आत्महत्या के जोखिम को कम करने 
में मदद कर सकता है।

	¶ परिवार का सहयोग:  
�	छात्रों को उनके परिवारों द्वारा सहयोग प्रदान किये जाने से 

आत्महत्या के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।
�	इसमें परिवारों के लिये सहायता और संसाधनों की पेशकश 

करना एवं छात्रों को अपने परिवारों के साथ संपर्क बनाए 
रखने के लिये प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है।

आत्महत्याओं को कम करने हेतु संबंधित पहलें:
	¶ भारतीय पहल:
�	मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम (MHA), 2017:

�	MHA 2017 का उद्देश्य मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों 
के लिये मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है।

�	किरण (KIRAN): 
�	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, 

तनाव, अवसाद, आत्महत्या के विचार और अन्य मानसिक 
स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से परेशान लोगों को सहायता 
प्रदान करने के लिये 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन "किरण" 
शुरू की है।

�	मनोदर्पण पहल:
�	मनोदर्पण आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा 

मंत्रालय की एक पहल है।
�	इसका उद्देश्य छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को 

कोविड-19 के दौरान उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती के 
लिये मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है।

�	राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति:
�	वर्ष 2023 में घोषित राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति 

देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जो वर्ष 2030 तक 
आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने के लिये 
समयबद्ध कार्ययोजना और बहु-क्षेत्रीय सहयोग है।
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�	यह रणनीति आत्महत्या की रोकथाम के लिये विश्व स्वास्थ्य 
संगठन दक्षिण पूर्व-एशिया क्षेत्र रणनीति के अनुरूप है।

�	उद्देश्य:  
�	यह रणनीति का लक्ष्य मोटे तौर पर अगले तीन वर्षों के 

भीतर आत्महत्या के लिये प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित 
करना है।

�	मनोरोग बाह्य रोगी विभाग स्थापित करना, जो अगले पाँच 
वर्षों के भीतर सभी ज़िलों में ज़िला मानसिक स्वास्थ्य 
कार्यक्रम के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएँ प्रदान 
करेगा।

�	इसका उद्देश्य अगले आठ वर्षों के भीतर सभी शैक्षणिक 
संस्थानों में एक मानसिक विकास पाठ्यक्रम को शामिल 
करना है।

�	यह आत्महत्या संबंधी मामलों की ज़िम्मेदार मीडिया 
रिपोर्टिंग और आत्महत्या के साधनों तक पहुँच को 
प्रतिबंधित करने के लिये दिशा-निर्देश विकसित करने की 
परिकल्पना करता है।

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों पर 
वैश्विक रिपोर्ट
चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग 
2023 पर एक वैश्विक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 
उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सबसे गरीब आबादी 
को असमान रूप से प्रभावित कर रहा है।
	¶ विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस प्रतिवर्ष 30 जनवरी को 

मनाया जाता है। इसे 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (2021) में घोषित 
किया गया था।

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected 
Tropical Diseases- NTD):
	¶ परिचय:

�	NTD संक्रमणों का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और 
अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में सीमांत समुदायों में सबसे 
आम है।

�	यह विभिन्न प्रकार के रोगजनकों के कारण होता है, जैसे- 
वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी कीट।

�	NTD विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम हैं जहाँ 
लोगों के पास स्वच्छ जल या मानव अपशिष्ट के निपटान के 
सुरक्षित तरीकों की सुविधा नहीं है।

�	आमतौर पर इन बीमारियों के अनुसंधान एवं उपचार के लिये 
तपेदिक, HIV-एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियों की तुलना 
में कम धन आवंटित होता है।
�	NTD के उदाहरण हैं: सर्पदंश का ज़हर, खुजली, 

जम्हाई, ट्रेकोमा, लीशमैनियासिस और चगास रोग आदि।

वैश्विक पहल:
	¶ 2021-2030 के लिये WHO का नया रोडमैप:
�	NTD रोडमैप 2021-2030 संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास 

लक्ष्यों के संदर्भ में NTD के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक 
प्रयासों हेतु WHO का खाका है।

�	ब्लूप्रिंट निम्नलिखित उपायों की सिफारिश करता है:
�	प्रक्रिया और प्रभाव का मापन।
�	रोग-विशिष्ट योजना और उसके संचालन से लेकर क्षेत्रों में 

सहयोगात्मक कार्य तक।
�	बाह्य रूप से संचालित एजेंडा उन कार्यक्रमों पर निर्भर हैं 

जो देश के स्वामित्त्व वाले और देश द्वारा वित्तपोषित हैं।
	¶ NTD पर लंदन घोषणा: इसे 30 जनवरी, 2012 को NTD के 

वैश्विक भार को पहचानने के लिये अपनाया गया था।

NTD को समाप्त करने हेतु भारतीय पहल:
	¶ लसीका फाइलेरियासिस (Accelerated Plan for 

Elimination of Lymphatic Filariasis-
APELF) के उन्मूलन के लिये त्वरित योजना वर्ष 2018 में 
NTD के उन्मूलन की दिशा में गहन प्रयासों के हिस्से के रूप में 
शुरू की गई थी।

	¶ वर्ष 2005 में भारत, बांग्लादेश और नेपाल की सरकारों द्वारा सबसे 
संवेदनशील आबादी के शीघ्र रोग निदान और उपचार में तेज़ी लाने 
तथा रोग निगरानी में सुधार एवं कालाज़ार को नियंत्रित करने के 
लिये WHO समर्थित एक क्षेत्रीय गठबंधन का गठन किया गया 
है।
�	भारत पहले ही कई अन्य NDTs को समाप्त कर चुका है, 

जिसमें गिनी वर्म, ट्रेकोमा और यॉज़ शामिल हैं।
	¶ जन औषधि प्रशासन (Mass Drug Administration- 

MDA) जैसे निवारक तरीकों का उपयोग समय-समय पर 
स्थानिक क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें जोखिम वाले समुदायों को 
फाइलेरिया रोधी (Anti-filaria) दवाएँ मुफ्त प्रदान की जाती 
हैं।
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	¶ सैंडफ्लाई प्रजनन (Sandfly Breeding) को रोकने के 
लिये स्थानिक क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर अवशिष्ट छिड़काव जैसे वेक्टर 
जनित रोकथाम उपाय किये जाते हैं।

	¶ सरकार द्वारा लिम्फोएडेमा (Lymphoedema) और 
हाइड्रोसील (Hydrocele) से प्रभावित लोगों के लिये रुग्णता 
प्रबंधन एवं विकलांगता रोकथाम उपाय भी सुनिश्चित किये जाते हैं।

	¶ केंद्र और राज्य सरकारों ने कालाज़ार (Kala-Azar) और 
इसकी अगली कड़ी (ऐसी स्थिति जो पिछली बीमारी या चोट का 
परिणाम है) से पीड़ित लोगों के लिये वेतन मुआवज़ा योजनाएँ 
(Wage Compensation Schemes) शुरू की हैं, 
जिन्हें पोस्ट-कालाज़ार डर्मल लीशमैनियासिस (Post-Kala 
Azar Dermal Leishmaniasis) के रूप में भी जाना 
जाता है।

बाल विवाह रोकने हेतु ओडिशा की 
पहल
चर्चा में क्यों?  

ओडिशा पिछले 4-5 वर्षों से बाल विवाह के संबंध में सामाजिक एवं 
व्यावहारिक परिवर्तन लाने हेतु दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपना रहा है। 
	¶ ओडिशा ने बाल विवाह की व्यापकता में समग्र गिरावट दर्ज की है; 

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के 21.3% से NFHS- 5 में 
20.5% तक।  

ओडिशा बाल विवाह की समस्या से कैसे निपट रहा है?
	¶ राज्य ने बाल विवाह से निपटने के लिये एक बहु-आयामी दृष्टिकोण 

अपनाया है, जिसमें स्कूलों और गाँवों में लड़कियों की अनुपस्थिति 
पर नज़र रखना, परामर्श देना तथा 10 से 19 आयु वर्ग की लड़कियों 
को लक्षित करने वाली सभी योजनाओं को एकीकृत करने के लिये 
"अद्विका" (Advika) नामक मंच का उपयोग करना शामिल 
है। 

	¶ इसने गाँवों को बाल-विवाह मुक्त घोषित करने के लिये दिशा-निर्देश 
तथा विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूहों हेतु मौद्रिक प्रोत्साहन 
भी जारी किये हैं।
�	बाल विवाह को रोकने के दृष्टिकोण अलग-अलग ज़िलों में 

भिन्न होते हैं, जिनमें से कुछ किशोरियों का डेटाबेस तैयार करते 
हैं और अन्य सभी विवाहों में आधार संख्या को अनिवार्य बनाते 
हैं।

�	इस समस्या से निपटने हेतु विभिन्न ज़िलों ने अपने तरीके पेश 
किये हैं, जैसे कि बाल विवाह के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु 
स्थानीय उत्सव में कत्थक प्रदर्शन को शामिल करना।

	¶ विशेष रूप से 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियाँ जो 
ड्रॉपआउट हैं और उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में बने रहने के साथ 
समुदाय से जुड़े रहने पर ज़ोर दिया जाता है।

	¶ स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के माता-पिता सहित बाल विवाह पर चर्चा 
करने हेतु ओडिशा पुलिस भी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मासिक 
सामुदायिक बैठकें आयोजित करती रही है।
�	पुलिस थानों को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है ताकि लड़कियाँ 

पुलिस के पास जाने के लिये खुद को सशक्त महसूस कर सकें।
	¶ बाल विवाह के बारे में जागरूकता के प्रसार हेतु विभिन्न जाति, 

जनजाति और धार्मिक समूहों के विभिन्न सामुदायिक नेताओं को 
शामिल किया गया है। 
भारत में न्यूनतम विवाह योग्य आयु के संदर्भ में प्रमुख प्रगति: 

	¶ स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में न्यूनतम विवाह योग्य आयु 
महिलाओं हेतु 15 वर्ष और पुरुषों के लिये 18 वर्ष थी।

	¶ वर्ष 1978 में सरकार ने इसे बढ़ाकर लड़कियों हेतु 18 और पुरुषों 
के लिये 21 कर दिया।

	¶ परिवार कानून में सुधार को लेकर वर्ष 2008 में विधि आयोग की 
रिपोर्ट में शादी के लिये लड़कों और लड़कियों दोनों हेतु 18 वर्ष की 
एक समान उम्र की सिफारिश की गई।

	¶ वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने सभी धर्मों में महिलाओं हेतु आयु को 
18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने के लिये बाल विवाह रोकथाम (संशोधन) 
विधेयक 2021 पेश किया।
�	प्रस्तावित कानून देश में सभी समुदायों पर लागू होगा और एक 

बार अधिनियमित हो जाने के बाद यह मौजूदा विवाह तथा 
व्यक्तिगत कानूनों का स्थान लेगा।

मिशन शक्ति
चर्चा में क्यों?  

सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण 
को समर्पित व्यापक योजना मिशन शक्ति के विषय में सरकार से और 
जानकारी की मांग की है।
	¶ यह मांग घरेलू हिंसा के मामलों से निपटने के लिये सुरक्षा अधिकारियों 

की संभावित कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए की गई है।

घरेलू हिंसा से संबंधित चिंताएँ:
	¶ न्यायालय में पेश किये गए एक सरकारी दस्तावेज़ के अनुसार, 801 

ज़िलों में घरेलू हिंसा के लंबित मामलों की संख्या 4.4 लाख है।
	¶ हालाँकि पीड़ितों की सहायता के लिये इनमें से अधिकांश ज़िलों में 

वन-स्टॉप सेंटर स्थापित किये गए  हैं लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि 
पीड़ितों की सहायता के लिये सुरक्षा अधिकारियों की संख्या कितनी 
है।
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�	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की 
धारा 8 के तहत सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करना अनिवार्य 
है।

�	सुरक्षा अधिकारी, जो विशेष रूप से महिलाएँ होनी चाहिये, की 
कानून के तहत एक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। वे पीड़ितों की 
शिकायत दर्ज कराने, पुलिस को सूचना देने, तत्काल सुरक्षा एवं 
सहायता प्रदान करने, पीड़ितों को उनके कानूनी अधिकारों के 
बारे में सूचित करने के साथ ही न्यायालयी कार्यवाही में समर्थन 
प्रदान कर उनकी मदद करते हैं। 

मिशन शक्ति:
	¶ परिचय: मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक 

एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम है जिसे महिलाओं की रक्षा, 
संरक्षा और सशक्तीकरण के कार्यान्वयन के लिये शुरू किया गया 
है।
�	यह महिलाओं के जीवन को निरंतर प्रभावित करने वाले मुद्दों को 

संबोधित कर और उन्हें अभिसरण एवं नागरिक-स्वामित्त्व के 
माध्यम से राष्ट्र-निर्माण में समान भागीदार प्रदान कर "महिला-
नेतृत्वकारी विकास" की सरकार की प्रतिबद्धता को साकार 
करना चाहता है।

	¶ उप योजना: इसकी दो उपयोजनाएँ हैं- 'संबल' और 'सामर्थ्य'। 
"संबल" उप-योजना महिलाओं की रक्षा एवं संरक्षा के लिये है, 
जबकि "सामर्थ्य" महिलाओं के सशक्तीकरण पर केंद्रित है।
�	संबल:  

�	‘संबल' उप-योजना के घटकों में नारी अदालतों के रूप में 
एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर (OSC), महिला 
हेल्पलाइन (WHL), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 
(BBBP) की पूर्ववर्ती योजनाएँ शामिल हैं, इसके 
अलावा यह योजना समाज और परिवार संबंधी विवादों के 
वैकल्पिक समाधान के साथ लैंगिक न्याय को बढ़ावा देगी।

�	सामर्थ्य:  
�	सामर्थ्य उप-योजना के घटकों में उज्ज्वला, स्वाधार गृह 

और कामकाजी महिला छात्रावास जैसी पिछली योजनाओं 
के संशोधित संस्करण शामिल किये गए हैं।

�	इसके अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिये 
राष्ट्रीय शिशु गृह योजना और ICDS के अंतर्गत 
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी मौजूदा योजनाओं को 
अब सामर्थ्य योजना में शामिल किया गया है। 

�	सामर्थ्य योजना में आर्थिक सशक्तीकरण के लिये गैप फंडिंग का 
एक नया घटक भी जोड़ा गया है।

मातृ मृत्यु दर प्रवृत्ति: संयुक्त राष्ट्र
चर्चा में क्यों? 

संयुक्त राष्ट्र (UN) की नई रिपोर्ट "मातृ मृत्यु दर प्रवृत्ति 
(Trends in Maternal Mortality)" के अनुसार,वर्ष 
2020 में दर्ज अनुमानित 287,000 मातृ मृत्यु की घटनाओं में से 70% 
उप-सहारा अफ्रीका में हुईं। 
	¶ उप-सहारा अफ्रीका में मातृ मृत्यु दर (MMR) प्रति लाख जीवित 

जन्म पर 545 मौतों के खतरनाक उच्च स्तर पर थी, जो वैश्विक 
औसत 223 से कई गुना अधिक थी। 

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:
	¶ सांख्यिकी: 
�	हर दो मिनट में गर्भावस्था या प्रसव के दौरान एक महिला की 

मृत्यु हो जाती है, जो हाल के वर्षों में महिलाओं के स्वास्थ्य की 
खतरनाक स्थिति का खुलासा करती है, क्योंकि विश्व के लगभग 
सभी क्षेत्रों में मातृ मृत्यु की घटनाएँ या तो बढ़ी या स्थिर रही हैं।

�	वर्ष 2020 में जब संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 
लागू हुए थे उस समय विश्व भर में अनुमानतः 287,000 मातृ 
मृत्यु की घटनाएँ देखी गईं, जो वर्ष 2016 के 309,000 से थोड़ी 
कम हैं।

�	हालाँकि वर्ष 2000 और 2015 के मध्य मातृ मृत्यु के आँकड़े 
को कम करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, इसके बाद प्रगति 
काफी हद तक स्थित रही या कुछ मामलों में विपरीत भी देखी 
गई है।

	¶ मातृ मृत्यु अनुपात: 
�	वर्ष 2020 में कुल मातृ मृत्यु की लगभग 70% घटनाएँ उप-

सहारा अफ्रीका में देखी गईं।
�	उच्च या अति उच्च MMR वाले विश्व के शीर्ष तीन उप-क्षेत्र 

उप-सहारा अफ्रीका में पाए गए।
�	यह पश्चिमी अफ्रीका में 754 मध्य अफ्रीका में 539 और 

पूर्वी अफ्रीका में 351 देखी गईं।
�	देश के स्तर पर दक्षिण सूडान (1,223), चाड (1,063) 

और नाइजीरिया (1,047) में एक समान प्रवृत्ति देखी गई, 
जिसमें बहुत अधिक यानी 1,000 से अधिक MMR दर्ज 
किया गया।

�	वर्ष 2020 में लगभग 82,000 मातृ मृत्यु के आँकड़े के साथ 
नाइजीरिया में महामारी वर्ष में कुल अनुमानित वैश्विक मातृ मृत्यु 
की लगभग एक-चौथाई (28.5%) घटनाएँ देखी गईं।

�	वर्ष 2000 से 2020 तक उप-सहारा अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, 
ओशिनिया (ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड को छोड़कर) तथा 
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पश्चिमी एशिया, पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया में MMR में 
गिरावट की स्थिति स्थिर रही।

	¶ मातृ मृत्यु का कारण: 
�	मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण गंभीर रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप, 

गर्भावस्था से संबंधित संक्रमण, असुरक्षित गर्भपात की वजह से 
जटिलताएँ तथा अंतर्निहित स्थितियाँ हैं, जो गर्भावस्था (जैसे 
HIV/एड्स और मलेरिया) में क्षति पहुँचा सकती हैं।
�	विश्व स्तर पर 1,878 HIV से संबंधित अप्रत्यक्ष मातृ 

मृत्यु की घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें से 1,738 (लगभग 
92.5%) उप-सहारा अफ्रीका में हुईं। 

	¶ स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अंतर: 
�	मोटे तौर पर एक-तिहाई महिलाएँ अनुशंसित आठ प्रसवपूर्व 

जाँचों में से चार भी नहीं करा पाती हैं या फिर उन्हें आवश्यक 
प्रसवोत्तर देखभाल की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। साथ ही 
लगभग 270 मिलियन महिलाओं की आधुनिक परिवार नियोजन 
विधियों तक पहुँच नहीं है।  

	¶ जोखिम: 
�	आय, शिक्षा, नस्ल अथवा जातीयता से संबंधित असमानताएँ 

आवश्यक मातृत्त्व देखभाल तक सीमित पहुँच के साथ 
निम्नावस्था में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिये जोखिम 
को और बढ़ा देती हैं, इनमें गर्भावस्था में अंतर्निहित स्वास्थ्य 
समस्याओं का अनुभव करने की सबसे अधिक संभावना है।

आनुवंशिक सूचना और गोपनीयता
चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि बच्चों की 
सहमति के बिना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (Deoxyribo-
nucleic Acid- DNA) टेस्ट में उनकी आनुवंशिक जानकारी को 
गोपनीय रखने का अधिकार है।
	¶ यह फैसला एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर आया जिसने 

अपनी पत्नी पर व्यभिचारी संबंध का आरोप लगाते हुए अपने दूसरे 
बच्चे के पितृत्त्व पर सवाल उठाया था।

	¶ सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला 
कि इस आधार पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता 
है क्योंकि माँ ने बच्चे को पितृत्त्व परीक्षण के अधीन करने से मना 
कर दिया।

फैसला:
	¶ आनुवंशिक जानकारी निजी और व्यक्तिगत होती है। यह किसी 

व्यक्ति की प्रकृति के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

	¶ यह व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य, गोपनीयता और पहचान के बारे में 
सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है।

	¶ तलाक की कार्यवाही में बच्चों को DNA परीक्षण से अपनी 
आनुवंशिक जानकारी की रक्षा करने का अधिकार है, क्योंकि यह 
गोपनीयता के उनके मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है।

	¶ यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत है।
	¶ यह ज़रूरी है कि कोई भी बच्चा घरेलू लड़ाई-झगड़े का केंद्र बिंदु न 

बने।
	¶ बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, गोपनीयता, स्वायत्तता 

और पहचान के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है।
�	यह कन्वेंशन यह स्वीकार करता है कि बच्चों सहित व्यक्ति 

अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को निर्धारित करने के लिये ज़िम्मेदार 
होते हैं और यह भी कि दूसरों का साथ पाने के लिये संबंधों को 
कैसे परिभाषित करते हैं।

�	साथ ही बच्चों को केवल बच्चे होने के कारण स्वयं के भाव को 
प्रभावित करने और समझने के अधिकार से वंचित नहीं किया 
जाना चाहिये।

भारत में आनुवंशिक सूचना की स्थिति: 
	¶ आनुवंशिक डेटा और गोपनीयता: 
�	‘आनुवंशिक डेटा गोपनीयता’ किसी तीसरे पक्ष अथवा किसी 

और को उसकी अनुमति के बिना किसी व्यक्ति के आनुवंशिक 
डेटा का उपयोग करने से रोकती है।

�	प्रौद्योगिकी विकास ने गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन करते 
हुए DNA नमूनों से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना आसान 
बना दिया है।

�	हालाँकि आनुवंशिक अनुसंधान भविष्य के लिये कई संभावनाओं 
को उजागर करता है, लेकिन इसके गलत उपयोग के नकारात्मक 
परिणाम हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के भौतिक अस्तित्व के 
ब्लूप्रिंट के रूप में आनुवंशिक डेटा के महत्त्व के कारण 
गोपनीयता की सुरक्षा काफी महत्त्वपूर्ण है।

	¶ आनुवंशिक सूचना के लाभ: 
�	आनुवंशिक सूचना रोग, स्वास्थ्य और वंश के बारे में स्पस्ट 

विवरण प्रदान कर सकती है।
�	यह किसी व्यक्ति की अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में वृद्धि 

कर सकती है, चिकित्सीय अनुसंधान में सहयता कर सकती है 
और रोग की रोकथाम के लिये शीघ्र हस्तक्षेप में सक्षम बना 
सकती है।

	¶ आनुवंशिक सूचना के नुकसान: 
�	आनुवंशिक डेटा के अंतर्गत किसी व्यक्ति के DNA और 

गुणसूत्र (Chromosomes) होते हैं और ये उसके 
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स्वास्थ्य स्थिति तथा वंश के बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्रदान 
कर सकते हैं। डायरेक्ट-टू-कंज़्यूमर आनुवंशिक परीक्षण हमेशा 
विश्वसनीय नहीं होते हैं और इसके परिणामस्वरूप निजी 
जानकारी का अनपेक्षित प्रकटीकरण हो सकता है। आनुवंशिक 
डेटा तक अनधिकृत पहुँच के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, 
इसके अंतर्गत नियोक्ताओं, बीमा प्रदाताओं और सरकार से 
अवांछित प्रतिक्रियाएँ आदि किसी व्यक्ति की गोपनीयता और 
जीवन को प्रभावित कर सकती हैं।

	¶ आनुवंशिक गोपनीयता की स्थिति: 
�	वर्ष 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 

कंपनी के खिलाफ एक हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति के साथ 
भेदभाव करने के मामले में फैसला सुनाया, जिसे स्वास्थ्य बीमा 
में आनुवंशिक विकार माना गया था।

�	आनुवंशिक भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो गारंटी 
प्रदान करता है कि सभी के साथ कानून के तहत उचित व्यवहार 
किया जाएगा।

�	भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी 
(सेवानिवृत्त) और अन्य वनाम भारत संघ मामले में सर्वसम्मति 
से निर्णय किया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत 
एक मौलिक अधिकार है।

�	आनुवंशिक भेदभाव लगभग सभी देशों में अवैध है। वर्ष 2008 
में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आनुवंशिक सूचना गैर-भेदभाव 
अधिनियम (Genetic Information Non-
discrimination Act- GINA) पारित किया, यह 
एक ऐसा संघीय कानून है जो स्वास्थ्य देखभाल और नौकरियों 
में आनुवंशिक भेदभाव से लोगों को बचाता है।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954
चर्चा में क्यों?  

भारत में, धर्मनिरपेक्ष पर्सनल लॉ जिसे विशेष विवाह अधिनियम 
(SMA) 1954 के रूप में जाना जाता है, अंतर्धार्मिक युगलों को विवाह 
के लिये धार्मिक कानूनों का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।

विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954
	¶ परिचय:  
�	विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954 एक भारतीय 

कानून है जो विभिन्न धर्मों अथवा जातियों के लोगों के विवाह 
के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

�	यह नागरिक विवाह को नियंत्रित करता है जिसमे राज्य धर्म के 
बजाय विवाह को मंज़ूरी एवं वरीयता प्रदान करता है।

�	भारतीय प्रणाली, जिसमे नागरिक और धार्मिक दोनों तरह के 
विवाहों को मान्यता दी जाती है, ब्रिटेन के 1949 के विवाह 
अधिनियम के कानूनों के समान है।

	¶ मूल प्रावधान:  
�	प्रयोज्यता:  

�	इस अधिनियम की प्रयोज्यता पूरे भारत में हिंदुओं, 
मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, सिखों, जैनियों और बौद्धों 
सहित सभी धर्मों के लोगों पर लागू है।

�	विवाह की मान्यता:  
�	यह अधिनियम विवाहों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, 

जो विवाह को कानूनी मान्यता देता है और विवाहित जोड़े 
को कई कानूनी लाभ और सुरक्षा जैसे कि विरासत का 
अधिकार, उत्तराधिकार संबंधी अधिकार और सामाजिक 
सुरक्षा लाभ, प्रदान करता है।

�	यह बहुविवाह को प्रतिबंधित करता है, तथा विवाह को 
अमान्य घोषित करता है यदि विवाह के समय किसी भी 
पक्ष का पति या पत्नी जीवित था या यदि उनमें से कोई भी 
मानसिक विकार के कारण विवाह के लिये वैध सहमति 
देने में असमर्थ था। 

�	लिखित सूचना:
�	अधिनियम की धारा 5 निर्दिष्ट करती है कि पक्षों को ज़िले 

के विवाह अधिकारी को लिखित सूचना देनी चाहिये तथा 
इस तरह की अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व कम से 
कम 30 दिनों से कम से कम एक पक्ष ज़िले में रह रहा हो।

�	अधिनियम की धारा 7 किसी भी व्यक्ति को सूचना के 
प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति से पूर्व विवाह 
पर आपत्ति जताने की अनुमति देती है। 

�	आयु सीमा:
�	SMA  के तहत विवाह करने की न्यूनतम आयु पुरुषों के 

लिये 21 वर्ष और महिलाओं के लिये 18 वर्ष है।
	¶ पर्सनल लॉ से भिन्नता:
�	मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम, 

1955 जैसे पर्सनल लॉ में पति या पत्नी को विवाह से पूर्व दूसरे 
के धर्म में परिवर्तित होने की आवश्यकता होती है।
�	हालाँकि, SMA अपनी धार्मिक पहचान को छोड़े बिना 

या धर्म परिवर्तन का सहारा लिये बिना अंतर-धार्मिक या 
अंतर-जातीय जोड़ों के बीच विवाह को सक्षम बनाता है।

�	हालाँकि, SMA के अनुसार, एक बार विवाह करने के 
पश्चात, व्यक्ति को विरासत के अधिकार के संदर्भ में परिवार से 
अलग मान लिया जाता है।
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	¶ SMA से संबंधित मुद्दे:  
�	विवाह पर आपत्तियाँ: विशेष विवाह अधिनियम के साथ मुख्य 

मुद्दों में से विवाह के खिलाफ उठाई जाने वाली आपत्तियों का 
प्रावधान है। 
�	इसका उपयोग अक्सर सहमति देने वाले युगलों को परेशान 

करने और उनके विवाह में देरी करने या विवाह होने से 
रोकने के लिये किया जा सकता है।

�	जनवरी 2021 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला 
सुनाया कि जो युगल विशेष विवाह अधिनियम के तहत 
अपने विवाह को रद्द करना चाहते हैं, वे विवाह करने के 
अपने निर्णय के 30 दिनों के अनिवार्य नोटिस को प्रकाशित 
नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं।

�	गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: नोटिस प्रकाशित करने की 
आवश्यकता को गोपनीयता के उल्लंघन के रूप में भी देखा जा 
सकता है, क्योंकि यह युगल की व्यक्तिगत जानकारी और 
विवाह करने की उनकी योजनाओं का खुलासा कर सकता है।

�	सामाजिक कलंक: अंतर-जाति या अंतर-धार्मिक विवाह अभी 
भी भारत के कई हिस्सों में व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किये 
जाते हैं, और जो युगल विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह 
करना चाहते हैं, उन्हें अपने परिवारों और समुदायों से सामाजिक 
कलंक और भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ 
सकता है।

मानव पूंजी पर कोविड-19 का प्रभाव
चर्चा में क्यों? 

हाल ही में विश्व बैंक ने “कोलैप्स एंड रिकवरी: हाउ कोविड-19 
एरोडेड ह्यूमन कैपिटल एंड व्हाट टू डू” (Collapse and 
Recovery: How COVID-19 Eroded Human 
Capital and What to Do) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की 
है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 के कारण बड़े पैमाने पर मानव 
पूंजी की क्षति हुई, जिसने मुख्य रूप से बच्चों और युवाओं को प्रभावित 
किया। 
	¶ इसने प्रमुख विकासात्मक चरणों में युवा लोगों पर महामारी के प्रभाव 

को लेकर वैश्विक डेटा का विश्लेषण किया: प्रारंभिक बचपन (0-5 
वर्ष), स्कूल की उम्र (6-14 वर्ष), और युवा (15-24 वर्ष)।

	¶ नोट: मानव पूंजी में ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य शामिल हैं जिसे 
लोग अपने पूरे जीवन में निवेश और जमा करते हैं जिससे उन्हें 
समाज के उत्पादक सदस्यों के रूप में अपनी क्षमता का एहसास 
करने में मदद मिलती है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:
	¶ महामारी का प्रभाव:
�	कोविड-19 ने जीवन चक्र के महत्त्वपूर्ण क्षणों में मानव पूंजी को 

भारी नुकसान पहुँचाया, मुख्य रूप से अविकसित तथा 
विकासशील देशों में बच्चों एवं युवाओं को प्रभावित किया।

�	निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लाखों लोग प्रभावित हुए 
हैं। 

	¶ स्कूली बच्चों पर प्रभाव:
�	कई देशों में प्री-स्कूल उम्र के बच्चों ने प्रारंभिक भाषा और 

साक्षरता में 34% से अधिक और पूर्व-महामारी की तुलना में 
गणित में 29% से अधिक ने सीखने के कौशल को खो दिया 
है।  

�	कई देशों में स्कूलों के फिर से खुलने के बाद भी प्री-स्कूल 
नामांकन वर्ष 2021 के अंत तक ठीक से नहीं हो पाया था; कई 
देशों में इसमें 10% से अधिक की गिरावट देखी गई थी।  

�	महामारी के दौरान बच्चों को अधिक खाद्य असुरक्षा का भी 
सामना करना पड़ा। 

	¶ स्वास्थ्य देखभाल में कमी: 
�	लाखों बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल में कमी का सामना करना 

पड़ा, जिसमें प्रमुख रूप से टीके न ले पाना भी शामिल है।
�	उन्होंने अपने देखभाल के वातावरण में अधिक तनाव का अनुभव 

किया, जैसे- अनाथ, घरेलू हिंसा और खराब पोषण आदि 
जिसके परिणामस्वरूप विद्यालय जाने में सक्षम नहीं थे जिसके 
कारण सामाजिक और भावनात्मक विकास कम हुआ।

	¶ युवा रोज़गार: 
�	महामारी से पूर्व 40 मिलियन लोग जो रोज़गार संपन्न थे, 

महामारी के पश्चात् वर्ष 2021 के अंत तक रोज़गार विहीन हो 
गए, जिससे युवा बेरोज़गारी की स्थिति और खराब हो गई। 
युवाओं की आय में वर्ष 2020 में 15% और वर्ष 2021 में 
12% की गिरावट आई।  

�	अल्प शिक्षित नए प्रतियोगियों के पास श्रम बाज़ार में अपने 
पहले दशक के दौरान 13% कम आय होगी।  
�	ब्राज़ील, इथियोपिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, दक्षिण 

अफ्रीका और वियतनाम में वर्ष 2021 में कुल युवाओं में 
से 25% के पास न तो शिक्षा, रोज़गार और न ही प्रशिक्षण 
था।  

	¶ भविष्य में चुनौतियाँ: 
�	आज के नन्हे बच्चों/टॉडलर में संज्ञानात्मक कमी के कारण जब 

वे काम करने की उम्र में पहुँच जाएंगे तो कमाई में 25% की 
गिरावट आ सकती है।
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�	कोविड से प्रभावित शिक्षा के कारण निम्न और मध्यम आय 
वाले देशों में छात्रों की भविष्य की औसत वार्षिक आय 10% 
तक कम हो सकती है। छात्रों की इस पीढ़ी को जीवन भर की 
संभावित कमाई में 21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक 
नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

�	इस पैमाने पर जीवन भर की कमाई के नुकसान का मतलब कम 
उत्पादकता, अधिक असमानता और आने वाले दशकों में 
संभवतः अधिक सामाजिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती 
है।

मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता
चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- 
WHO) के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत में आत्महत्या दर 
12.9/1,00,000 थी, जो क्षेत्रीय औसत 10.2 और वैश्विक औसत 9.0 से 
अधिक थी।
	¶ भारत में 15 से 29 वर्ष के बीच के लोगों की मृत्यु दर का मुख्य 

कारण आत्महत्या है। हालाँकि आत्महत्या के कारण खोया गया 
प्रत्येक जीवन बहुत अधिक कीमती है, लेकिन यह मुश्किल से ही 
देश के मानसिक स्वास्थ्य विशेष रूप से युवा वयस्कों को प्रभावित 
करने वाले मुद्दों को उजागर करता है। महिलाएँ इस समस्या से 
आमतौर पर अधिक प्रभावित होती हैं।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा की स्थिति:
	¶ परिचय:
�	मानसिक स्वास्थ्य में भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक 

कल्याण शामिल है।
�	यह अनुभूति, धारणा और व्यवहार को प्रभावित करता है। 

साथ ही यह भी निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति तनाव, 
पारस्परिक संबंधों और निर्णय लेने की स्थिति का सामना 
कैसे करता है।

�	भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु-विज्ञान संस्थान 
(National Institute of Mental Health 
and Neuro-Sciences) के आँकड़ों के अनुसार, कई 
कारणों से 80% से अधिक लोगों की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं 
तक पहुँच नहीं है।

	¶ मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित भारत सरकार की पहल:
�	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Mental 

Health Program- NMHP): मानसिक विकारों 
की संख्या में वृद्धि तथा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमी 

को देखते हुए सरकार द्वारा वर्ष 1982 में NMHP को 
अपनाया गया था।

�	मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम: मानसिक स्वास्थ्य देखभाल 
अधिनियम, 2017 के एक भाग के रूप में प्रत्येक प्रभावित 
व्यक्ति के लिये सरकारी संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल 
और उपचार की सुविधा एवं पहुँच उपलब्ध है।

�	किरण हेल्पलाइन: वर्ष 2020 में सामाजिक न्याय और 
अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने 
के लिये 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन 'किरण' शुरू की।

�	मानस मोबाइल एप: भारत सरकार ने सभी आयु समूहों में 
मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2021 में मानस 
(मानसिक स्वास्थ्य और सामान्यता वृद्धि प्रणाली) लॉन्च 
किया।

	¶ मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे:
�	सोशल मीडिया: गिने-चुने सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के 

साथ युवाओं में तनाव और मानसिक अस्वस्थता के मामलों में 
वृद्धि देखी जा रही है।
�	सोशल मीडिया वास्तविक दुनिया से परे है और यह सार्थक 

गतिविधियों में निवेश को कम करता है।
�	इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रतिकूल सामाजिक 

तुलना के माध्यम से आत्मसम्मान में कमी लाता है।
�	कोविड-19 महामारी: कोविड-19 महामारी के बाद से इस 

समस्या में और वृद्धि हुई है। लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन 
के अनुसार, वर्ष 2020 और 2021 के बीच केवल एक वर्ष में 
वैश्विक स्तर पर इस महामारी के कारण अवसाद में 28% तथा 
चिंता संबंधी मामलों में 26% तक की वृद्धि हुई है।
�	स्कूल बंद होने और सामाजिक अलगाव के अतिरिक्त 

भविष्य संबंधी अनिश्चितता, वित्तीय एवं रोज़गार का 
नुकसान, दुख, बच्चों की देखभाल का बढ़ता बोझ आदि 
सभी के कारण भी युवा आयु समूहों के बीच अवसाद तथा 
चिंता में वृद्धि देखी गई है।

�	निर्धनता: मानसिक स्वास्थ्य का निर्धनता से करीबी रिश्ता होता 
है। गरीबी में रहने वाले लोगों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं 
की स्थिति का अनुभव होने का खतरा अधिक होता है।
�	दूसरी ओर गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का सामना 

करने वाले लोगों को रोज़गार के नुकसान और स्वास्थ्य पर 
व्यय में वृद्धि के कारण गरीबी की ओर बढ़ने की अधिक 
संभावना है।

�	मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे की कमी: वर्तमान में मानसिक 
बीमारियों वाले केवल 20-30% लोगों को पर्याप्त उपचार मिल 
पाता है।
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�	इतने बड़े उपचार अंतराल का एक प्रमुख कारण संसाधनों की 
अपर्याप्तता है। सरकार के स्वास्थ्य बजट का 2% से भी कम 
मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिये उपलब्ध है।
�	साथ ही आवश्यक दवाओं की सूची में WHO द्वारा 

निर्धारित मानसिक स्वास्थ्य दवाओं की सीमित संख्या ही 
शामिल है।

कारागार सुधार
चर्चा में क्यों?  

हाल ही में प्रधानमंत्री ने खुफिया ब्यूरो (IB) द्वारा आयोजित पुलिस 
महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 57वें अखिल भारतीय सम्मेलन में कारागार 
प्रबंधन में सुधार के लिये कारागार सुधारों का सुझाव दिया तथा अप्रचलित 
आपराधिक कानूनों को निरस्त करने की सिफारिश की।  

प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें:
	¶ उन्होंने एजेंसियों के बीच डेटा विनिमय को सुचारू बनाने के लिये 

राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के महत्त्व पर ज़ोर दिया।
�	साथ ही पुलिस बलों को और अधिक संवेदनशील बनाना तथा 

उन्हें उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करना।
	¶ उन्होंने बायोमेट्रिक्स आदि जैसे तकनीकी समाधानों का लाभ उठाने 

तथा पैदल गश्त जैसे पारंपरिक पुलिसिंग तंत्र को और मज़बूत करने 
की आवश्यकता के बारे में बात की।

	¶ उन्होंने उभरती चुनौतियों पर चर्चा करने तथा अपनी टीमों के बीच 
सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने के लिये राज्य/ज़िला स्तरों पर 
DGsP/IGsP सम्मेलन के मॉडल की नकल करने एवं सर्वोत्तम 
प्रथाओं को साझा करने हेतु राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के 
बीच सहयोग बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया।

भारत में कारागार प्रशासन की स्थिति:
	¶ परिचय:  
�	कारागार प्रशासन आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण 

घटक है। पिछली सदी में कैदियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण 
में एक आदर्श बदलाव आया है।
�	दंडात्मक रवैये के साथ कारागार की पूर्व प्रणाली में जहाँ 

कैदियों को ज़बरन कैद किया जाता था और दंड के रूप 
में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता से वंचित किया जाता था, 
कारागार और कैदियों के प्रति सामाजिक धारणा में बदलाव 
आया है।  

�	इसे अब एक सुधार या सुधार सुविधा के रूप में माना जाता है 
जो स्वयं इंगित करती है कि कैदियों को दंडित करने की तुलना 
में उनके सुधार पर अधिक ज़ोर दिया जाता है।

	¶ भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की संरचना:  
�	भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली उन सरकारी एजेंसियों से बनी 

है जो कानून लागू करती हैं, अपराधों पर  न्याय करती हैं और 
आपराधिक व्यवहार में बदलाव लाकर उसे सही करती हैं।

�	इसके चार उपतंत्र हैं:
�	विधायिका (संसद)
�	प्रवर्तन (पुलिस)
�	अधिनिर्णय (न्यायालय)
�	सुधार (जेल, सामुदायिक सुविधाएँ)

	¶ भारत में कारावास से संबंधित मुद्दे:
�	लंबित मामलों की संख्या: 2022 के रिकॉर्ड के अनुसार, 

न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भारतीय अदालतों में 4.7 
करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।
�	इसके अलावा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)-

प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया के अनुसार, भारत में जेल की 
कुल आबादी का 67.2% ट्रायल कैदी के रूप में शामिल 
हैं।

�	औपनिवेशिक प्रकृति और अप्रचलित कानून: भारतीय 
आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल और प्रक्रियात्मक दोनों 
पहलुओं को ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में राष्ट्र पर शासन 
करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया था।
�	इस आलोक में 19वीं सदी के इन कानूनों की प्रासंगिकता 

21वीं सदी में बहस का विषय बनी हुई है।
�	सलाखों के पीछे अमानवीय व्यवहार: वर्षों से आलोचकों ने 

बार-बार जेल कर्मचारियों के उदासीन और यहाँ तक कि 
अमानवीय व्यवहार के बारे में शिकायत की है।
�	इसके अलावा हिरासत में बलात्कार और मौतों के कई 

उदाहरण सामने आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कैदियों के 
मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। 

�	भीड़भाड़: भारत में कई जेलों में भीड़भाड़ है, कैदियों को रखने 
हेतु निर्मित कारावासों में क्षमता से अधिक कैदियों को भरा जा 
रहा है।
�	उदाहरण के लिये वर्ष 2020 में यह बताया गया कि दिल्ली 

की तिहाड़ जेल, जिसकी क्षमता लगभग 7,000 कैदियों 
की है, में 15,000 से अधिक कैदी थे।

�	अपर्याप्त स्टाफ: भारत में कई जेलों में कर्मचारियों की कमी है, 
जिससे खराब स्थिति और सुरक्षा की कमी हो सकती है।  
�	उदाहरण के लिये वर्ष 2020 में यह बताया गया कि 

तमिलनाडु के चेन्नई में पुझल केंद्रीय कारागार में प्रत्येक 
100 कैदियों के लिये केवल एक गार्ड है।
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�	साथ ही कारागार अधिनियम 1894 एवं बंदी अधिनियम 
1900 के अनुसार, प्रत्येक जेल में एक कल्याण अधिकारी 
एवं एक विधि अधिकारी होना चाहिये लेकिन इन 
अधिकारियों की भर्ती लंबित रहती है।

खेलों में महिलाओं के समक्ष मुद्दे
चर्चा में क्यों? 

हाल ही में कुछ खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के 
अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।
	¶ इस मामले में खेल मंत्रालय ने 72 घंटे के भीतर WFI से स्पष्टीकरण 

मांगा है, यदि WFI जवाब देने में विफल रहता है, तो मंत्रालय 
राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के प्रावधानों के अनुसार संघ के 
खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

ऐसे आरोपों का परिदृश्य:
	¶ सूचना का अधिकार (RTI) आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010 से 

2020 के बीच भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) को यौन उत्पीड़न 
की 45  शिकायतें मिलीं जिनमें से 29 शिकायतें कोचों के खिलाफ 
थीं।

	¶ इनमें से कई रिपोर्ट किये गए मामलों में अभियुक्तों को सामान्य दंड 
के साथ उदारतापूर्वक छोड़ दिया गया था, जिसमें वेतन या पेंशन में 
मामूली कटौती तथा स्थानांतरण शामिल था।

	¶ कुछ मामलों में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है तथा कई वर्षों से 
चल रहे हैं और इनका कोई समाधान नहीं दिख रहा है।
�	खेल में दुर्व्यवहार का मामला वर्ष 2021 में जर्मनी में एक 

चुनावी मुद्दा था। संघीय संसद की खेल समिति ने मई 2021 में 
खेलों में भावनात्मक, शारीरिक और यौन हिंसा पर एक 
सार्वजनिक सुनवाई की मेज़बानी की। 

	¶ अब समय आ गया है कि भारत इस मुद्दे पर चर्चा करे तथा जंतर- 
मंतर पर खिलाड़ियों के विरोध प्रदर्शन का इंतज़ार न करे। 

	¶ 21वीं सदी में रहते हुए जहाँ हमने अपनी बोली लगाने के लिये रोबोट 
नियंत्रण तकनीक विकसित की है, अभी भी एक पहलू है जहाँ हम 
प्रगति की बात करते समय खुद को पिछड़ा हुआ पाते हैं- लिंग 
समानता।

विश्व कुष्ठ दिवस 2023
चर्चा में क्यों? 

प्रत्येक वर्ष जनवरी के आखिरी रविवार को कुष्ठ दिवस के रूप में 
मनाया जाता है। इस वर्ष यह 29 जनवरी को मनाया गया। कुष्ठ रोग को 
हैनसेन रोग भी कहा जाता है।

	¶ यह दिन दुनिया भर में कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को अपनी 
आवाज़ उठाने का अवसर प्रदान करने के लिये मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु 
	¶ थीम 2023: एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी।
	¶ इतिहास: विश्व कुष्ठ दिवस की स्थापना वर्ष 1954 में फ्राँसीसी 

समाजसेवी राउल फोलेरेउ द्वारा की गई थी।
	¶ उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना 

और लोगों को इस प्राचीन बीमारी के बारे में शिक्षित करना था जो 
कि अब आसानी से ठीक हो सकती है। 
�	दुनिया भर में कई लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं 

है, साथ ही  बुनियादी चिकित्सा देखभाल तक पहुँच की कमी 
है और बीमारी के संदर्भ में समाज में पूर्वाग्रह है। 

कुष्ठ रोग: 
	¶ परिचय: 
�	कुष्ठ रोग एक चिरकालिक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम 

लेप्रे नामक जीवाणु के कारण होता है।
�	कुष्ठ रोग उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected 

Tropical Disease- NTD) है जिससे अब भी 120 
से अधिक देश प्रभावित हैं और प्रत्येक वर्ष इस रोग के 2,00,000 
से अधिक नए मामले सामने आते हैं।

	¶ लक्षण: 
�	यह रोग मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय (Peripheral) नसों, 

ऊपरी श्वसन पथ और आँखों के श्लेष्म को प्रभावित करता है।  
	¶ प्रसार: 
�	अनुपचारित लोगों के साथ नज़दीकी और लगातार संपर्क में रहने 

के दौरान नाक और मुँह से उत्सर्जित ड्रापलेट्स के माध्यम से 
कुष्ठ रोग फैलता है।
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	¶ कुष्ठ रोग में लैंगिक असमानता:
�	यद्यपि कुष्ठ रोग दोनों लिंगों को प्रभावित करता है, किंतु विश्व 

के अधिकांश हिस्सों में महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक 
प्रभावित होते हैं। डब्ल्यूएचओ की वैश्विक कुष्ठ रोग रिपोर्ट के 
अनुसार, यह अनुपात लगभग 2:1 का है। 

	¶ उपचार: 
�	कुष्ठ रोग का MDT (मल्टी ड्रग थेरेपी) द्वारा इलाज संभव है 

और शुरुआती चरणों में उपचार से दिव्यांगता को रोका जा 
सकता है। यह रोग वंशानुगत नहीं है तथा कुष्ठ रोग का संचारण 
माता-पिता से बच्चों में नहीं होता है। 

	¶ परिदृश्य: 
�	वर्ष 2021 में 1,40,000 नए कुष्ठ रोग के मामले सामने आए, 

जिनमें से 95% नए मामले 23 वैश्विक प्राथमिकता वाले देशों 
में देखे गए। इनमें से 6% का दृश्य विकृति या ग्रेड -2 दिव्यांगता 
(G2D) का निदान किया गया था। 

�	नए मामलों में से 6% से अधिक 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 
थे। 

�	वर्ष 2020 से वर्ष 2021 तक नए मामलों में 10% की वृद्धि के 
बावजूद रिपोर्ट किये गए मामले वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 
2021 में 30% कम रहे। 
�	यह संचरण में कमी के कारण नहीं है, बल्कि इसलिये है 

क्योंकि कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों की वजह से 
कुष्ठ रोग के मामलों का पता नहीं चल पाया है। 

खसरा और रूबेला
चर्चा में क्यों? 

भारत ने खसरा और रूबेला (MR) को वर्ष 2023 तक समाप्त 
करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो विभिन्न कारणों से वर्ष 2020 की 
पूर्व निर्धारित समय-सीमा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका था।  
	¶ वर्ष 2019 में भारत ने वर्ष 2023 तक खसरा और रूबेला उन्मूलन 

का लक्ष्य निर्धारित किया था, यह अनुमान लगाते हुए कि वर्ष 2020 
तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है।

खसरा और रूबेला: 
	¶ खसरा : 
�	यह अत्यधिक संक्रामक विषाणुजनित रोग है और वैश्विक स्तर 

पर छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण है।
�	यह 1 सीरोटाइप वाले सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए वायरस से घिरे 

होने के कारण होता है। इसे पैरामाइक्सोविरिडे (Paramyxo-
viridae) परिवार के जीनस मोरबिलीवायरस (Morbil-
livirus ) के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

�	यह आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि  के बच्चों के लिये विशेष 
रूप से खतरनाक है, क्योंकि यह कुपोषित और कम प्रतिरोधक 
क्षमता वाले बच्चों पर हमला करता है।

�	यह अंधापन, इंसेफलाइटिस, दस्त, कान के संक्रमण और 
निमोनिया सहित गंभीर जटिलताओं का कारण हो सकता है।

	¶ रूबेला: 
�	इसे जर्मन मीज़ल्स भी कहते हैं।
�	रूबेला एक संक्रामक, आमतौर पर हल्का वायरल संक्रमण है 

जो अक्सर बच्चों और युवा वयस्कों में होता है।
�	यह रूबेला वायरस के कारण होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए 

वायरस से घिरा होता है।
�	गर्भवती महिलाओं में रूबेला संक्रमण मृत्यु या जन्मजात दोषों 

का कारण बन सकता है जिसे जन्मजात रूबेला सिंड्रोम 
(CRS) कहा जाता है जो अपरिवर्तनीय जन्म दोषों का कारण 
बनता है।
�	रूबेला खसरे के समान नहीं है, किंतु दोनों बीमारियों के 

कुछ संकेत और लक्षण समान हैं, जैसे कि लाल चकत्ते।
�	रूबेला खसरे की तुलना में एक अलग वायरस के कारण 

होता है और रूबेला संक्रामक या खसरा जितना गंभीर नहीं 
होता है।

खसरा और रूबेला का वैश्विक एवं भारतीय परिदृश्य: 
	¶ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, खसरा वायरस विश्व के सबसे 

संक्रामक मानव विषाणुओं में से एक है, जिस कारण प्रतिवर्ष 
1,00,000 से अधिक बच्चों की मौत होती है। रूबेला जन्म संबंधी 
विकार है और इसे वैक्सीन की मदद से रोका जा सकता है।

	¶ WHO के आँकड़ों के अनुसार, पिछले दो दशकों में टीके की 
अनुपलब्धता के कारण हुई वैश्विक स्तर पर 30 मिलियन से अधिक 
मौतों को टाला जा सकता था। 

	¶ वर्ष 2010-2013 के दौरान भारत ने 14 राज्यों में 9 महीने से 10 वर्ष 
की आयु के बच्चों के लिये चरणबद्ध खसरा टीकाकरण का आयोजन 
किया, जिसमें लगभग 119 मिलियन बच्चों का टीकाकरण किया 
गया।

	¶ मिशन इंद्रधनुष को वर्ष 2014 में गैर-टीकाकरण आबादी के 
टीकाकरण करने के लिये लॉन्च किया गया था।

	¶ भारत ने वर्ष 2017-2021 के दौरान खसरा और रूबेला उन्मूलन के 
लिये एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना को अपनाया।
�	इसी अवधि के दौरान सरकार ने रूबेला युक्त टीके (Rubella-

Containing Vaccine- RCV) को नियमित 
टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया।
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	¶ दिसंबर 2021 तक भूटान, DPR कोरिया, मालदीव, श्रीलंका और 
तिमोर-लेस्ते में खसरे को समाप्त करने की पुष्टि की गई है। मालदीव 
तथा श्रीलंका ने भी वर्ष 2021 में रूबेला को खत्म करने वाले देशों 
के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है।

दिव्यांगजनों के लिये स्वास्थ्य समानता 
पर WHO की वैश्विक रिपोर्ट
 चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस (3 दिसंबर) से पहले, विश्व स्वास्थ्य 
संगठन (WHO) ने दिव्यांगजनों के लिये स्वास्थ्य समानता पर वैश्विक 
रिपोर्ट नामक एक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?
दिव्यांगता से संबंधित आँकड़े:

वर्तमान में, दुनिया भर में लगभग 1.3 बिलियन लोग या छह में से 
एक व्यक्ति दिव्यांगता से पीड़ित हैं।

प्रणालीगत और लगातार स्वास्थ्य असमानताओं के कारण, कई 
दिव्यांग व्यक्तियों को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में बहुत पहले मरने का 
खतरा होता है - यहाँ  तक कि यह अवधि 20 वर्ष पहले तक भी हो सकती 
है।

अनुमानित 80% दिव्यांग लोग सीमित संसाधनों के साथ कम और 
मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, जिससे इन असमानताओं को संबोधित 
करना मुश्किल हो जाता है।

दिव्यांगता का खतरा:
उन्हें अस्थमा, अवसाद, मधुमेह, मोटापा, दंत विकार और स्ट्रोक 

जैसी दीर्घकालिक बीमारियों के अनुबंध का दो गुना खतरा होता है।
स्वास्थ्य परिणामों में कई विसंगतियों हेतु अंतर्निहित स्वास्थ्य 

स्थितियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि रोकथाम योग्य, 
अनुचित और अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया 
जा सकता है।

स्वास्थ्य देखभाल में असमानता संबंधी कुछ कारक:
स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का प्रतिकूल दृष्टिकोण
गैर-बोधगम्य स्वास्थ्य जानकारी प्रारूप
शारीरिक बाधाएँ, परिवहन की कमी या वित्तीय बाधाएँ जो स्वास्थ्य 

केंद्र तक पहुँच को बाधित करती हैं।

प्रमुख सिफारिशें:
यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि दिव्यांग व्यक्ति समाज के सभी 

पहलुओं में पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से भाग लें तथा चिकित्सा क्षेत्र में 
समावेश, पहुँच और गैर-भेदभाव सुनिश्चित किया जाए।

स्वास्थ्य प्रणालियों को उन चुनौतियों को कम करना चाहिये जो 
दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा  सामना की जाती हैं।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में सभी के लिये 
स्वास्थ्य संबंधी समानता महत्त्वपूर्ण है;

समावेशी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप जो विभिन्न क्षेत्रों में समान 
रूप से प्रशासित किये जाते हैं, स्वस्थ आबादी में योगदान कर सकते हैं; 
तथादिव्यांग व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य संबंधी समानता को आगे बढ़ाना 
स्वास्थ्य आपात स्थितियों में सभी की सुरक्षा के सभी प्रयासों का एक 
केंद्रीय घटक है।

सरकारों, स्वास्थ्य सह-भागीदारों और नागरिक समाज को यह 
सुनिश्चित करना चाहिये कि स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी कार्यों में दिव्यांगजनों 
को प्रतिभागी बनाया किया जाए ताकि वे स्वास्थ्य के उच्चतम मानक के 
अपने अधिकार का लाभ उठा सकें।

मुस्लिम महिलाओं हेतु न्यूनतम विवाह 
योग्य आयु में वृद्धि
चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से राष्ट्रीय महिला आयोग 
(National Commission for Women- NCW) 
द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु को अन्य धर्मों 
के लोगों के समान करने के लिये दायर याचिका पर जवाब देने के लिये 
कहा।
विवाह हेतु न्यूनतम आयु कानूनी ढाँचा
	¶ पृष्ठभूमि:
�	भारत में विवाह की न्यूनतम आयु पहली बार शारदा अधिनियम, 

1929 के रूप में जाने जाने वाले कानून द्वारा निर्धारित की गई 
थी। बाद में इसका नाम बदलकर बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 
(Child Marriage Restraint Act- CMRA), 
1929 कर दिया गया।

�	वर्ष 1978 में लड़कियों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 18 
वर्ष और लड़कों के लिये 21 वर्ष करने के लिये CMRA में 
संशोधन किया गया था।

�	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (Prohibition of 
Child Marriages Act- PCMA), 2006 नामक 
नए कानून में भी यही स्थिति बनी हुई है, जिसने CMRA, 
1929 का स्थान लिया है।

	¶ वर्तमान:
�	हिंदुओं के लिये हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 लड़कियों के 

लिये न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिये न्यूनतम आयु 
21 वर्ष निर्धारित करता है।
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�	इस्लाम में नाबालिग की शादी जो तरुण अवस्था (प्यूबर्टी) 
प्राप्त कर चुकी है, वैध मानी जाती है।

�	विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध 
अधिनियम, 2006 भी क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिये 
विवाह की न्यूनतम आयु 18 एवं 21 वर्ष निर्धारित करते हैं।

�	शादी की नई उम्र को लागू करने के लिये इन कानूनों में संशोधन 
किये जाने की उम्मीद है।
�	वर्ष 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिये 

विवाह की कानूनी आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का 
प्रस्ताव दिया।

महिलाओं के कम उम्र में विवाह संबंधी मुद्दे:
	¶ मानवाधिकारों का उल्लंघन: बाल विवाह महिलाओं के मानवाधिकारों 

का उल्लंघन करता है और नीति निर्माताओं का इस पर ध्यान नहीं 
जाता है।
�	इन बुनियादी अधिकारों में शिक्षा का अधिकार, आराम और 

अवकाश का अधिकार, मानसिक या शारीरिक शोषण से सुरक्षा 
का अधिकार (बलात्कार एवं यौन शोषण सहित) शामिल हैं।

	¶ महिलाओं का अशक्तीकरण: चूँकि बालिकाएँ अपनी शिक्षा पूरी नहीं 
कर पाती हैं, इसलिये वे आश्रित और शक्तिहीन बनी रहती हैं, जो 
लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ी बाधा के रूप में 
कार्य करती है।

	¶ संबद्ध समस्याएँ: बाल विवाह के साथ ही किशोर गर्भावस्था एवं 
चाइल्ड स्टंटिंग, जनसंख्या वृद्धि, बच्चों के खराब लर्निंग आउटकम 
और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की हानि जैसे परिणाम भी 
जुड़ जाते हैं।
�	घर में किशोर पत्नियों का निम्न दर्जा आमतौर पर उन्हें लंबे 

समय तक घरेलू श्रम, बदतर पोषण और एनीमिया की समस्या, 
सामाजिक अलगाव, घरेलू हिंसा और घरेलू विषयों में निर्णय 
लेने की कम शक्तियों की ओर धकेलता है।

�	कमज़ोर शिक्षा, कुपोषण और कम आयु में गर्भावस्था बच्चों के 
जन्म के समय कम वजन का कारण बनती है, जिससे कुपोषण 
का अंतर-पीढ़ी चक्र बना रहता है।

न्यायपालिका में महिलाएँ
चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने इतिहास में तीसरी बार 
महिला पीठ की नियुक्ति की गई है।
	¶ सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार वर्ष 2013 में तथा दूसरी बार वर्ष 

2018 में महिला पीठ का निर्माण किया गया था।

न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति:
	¶ पिछले 70 वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में 

महिलाओं के लिये पर्याप्त प्रतिनिधित्त्व प्रदान करने के लिये कोई 
महत्त्वपूर्ण प्रयास नहीं किया गया है।

	¶ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय से अब तक केवल 11 
महिला न्यायाधीश रही हैं तथा कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं 
बनी हैं।

	¶ उच्च न्यायालयों में 680 न्यायाधीशों में से मात्र 83 महिलाएँ हैं।
	¶ अधीनस्थ न्यायाधीशों में केवल 30% महिलाएँ हैं।

उच्च महिला प्रतिनिधित्व का महत्त्व:
	¶ न्यायाधीशों और वकीलों के रूप में महिलाओं की उपस्थिति से 

न्याय वितरण प्रणाली में काफी सुधार होगा।
	¶ महिलाएँ कानून के समक्ष अलग दृष्टिकोण प्रदर्शित करती हैं, जो 

उनके अनुभव पर आधारित होता है
	¶ उनके पास पुरुषों और महिलाओं पर कुछ कानूनों के अलग-अलग 

प्रभावों की अधिक बारीक समझ है।
	¶ महिला न्यायाधीश न्यायालयों की वैधता को बढ़ाती हैं, जिससे एक 

शक्तिशाली संदेश जाता है कि वे उन लोगों के लिये खुले और सुलभ 
हैं जिन्हें न्याय की आवश्यकता है।

	¶ यौन हिंसा से जुड़े मामलों में संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण 
अपनाने के लिये न्यायपालिका में महिलाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व 
होना चाहिये।

हाथ से मैला ढोने की प्रथा  
(मैनुअल स्कैवेंजिंग)
चर्चा में क्यों? 

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 
(MoSJ&E) ने लोकसभा को बताया कि विगत तीन वर्षों (वर्ष 2019 
से 2022) में मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं 
हुई है।
	¶ इस अवधि में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय 

"दुर्घटनाओं" में 233 लोगों की मृत्यु हुई है।
हाथ से मैला ढोने की प्रथा/मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual 

Scavenging):
	¶ हाथ से मैला ढोने की प्रथा को ‘‘किसी सुरक्षा साधन के बिना और 

नग्न हाथों से सार्वजनिक सड़कों एवं सूखे शौचालयों से मानव मल 
को हटाने, सेप्टिक टैंक, गटर एवं सीवर की सफाई करने’’ के रूप 
में परिभाषित किया गया है।
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	¶ भारत ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका 
पुनर्वास अधिनियम, 2013 (PEMSR) के तहत इस प्रथा पर 
प्रतिबंध लगा दिया है।
�	यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति द्वारा मानव मल को उसके 

निपटान तक मैन्युअल रूप से साफ करने, ले जाने, निपटाने या 
अन्यथा किसी भी तरीके से हैंडलिंग पर प्रतिबंध लगाता है।

�	अधिनियम हाथ से मैला ढोने की प्रथा को "अमानवीय प्रथा" के 
रूप में परिभाषित करता है।

हाथ से मैला ढोने की प्रथा के प्रचलन के कारण:
	¶ उदासीन रवैया:
�	कई स्वतंत्र सर्वेक्षणों ने राज्य सरकारों की ओर से यह स्वीकार 

करने में निरंतर अनिच्छा के बारे में बात की है कि यह प्रथा 
उनकी निगरानी में प्रचलित है। 

	¶ आउटसोर्सिंग के कारण समस्याएँ:
�	कई बार स्थानीय निकाय निजी ठेकेदारों को सीवर सफाई कार्य 

आउटसोर्स करते हैं। हालाँकि उनमें से कई फ्लाई-बाय-नाइट 
ऑपरेटर, सफाई कर्मचारियों के उचित रोल का रखरखाव नहीं 
करते हैं। 

�	श्रमिकों की दम घुटने से मृत्यु होने के मामले में इन ठेकेदारों ने 
मृतक के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया है। 

	¶ सामाजिक मुद्दा:
�	यह प्रथा जाति, वर्ग और आय की असमानता आदि से प्रेरित है।
�	मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ी 

हुई है, जहाँ तथाकथित निचली जातियों से ही इस काम को करने 
की उम्मीद की जाती है।   

�	1993 में, भारत ने मैला ढोने वालों के रूप में लोगों के रोज़गार 
पर प्रतिबंध लगा दिया (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का 
रोज़गार और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 
1993), हालाँकि, इससे जुड़ा कलंक और भेदभाव अभी भी 
बना हुआ है।
�	यह सामाजिक भेदभाव मैनुअल स्कैवेंजिंग को छोड़ चुके 

श्रमिकों के लिये आजीविका के नए या वैकल्पिक माध्यम 
प्राप्त करना कठिन बना देता है। 

विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2022
चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विश्व मलेरिया 
रिपोर्ट 2022 जारी की गई।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:
	¶ मलेरिया के कारण हुई मौतें:
�	मलेरिया जैसी बीमारी से जूझने वाले अनेकों देश कोविड-19 

महामारी के बावजूद वर्ष 2021 में मलेरिया के विरुद्ध मज़बूती 
से डटे रहे और इससे मलेरिया संबद्ध मामलों और मौतों में 
स्थिरता आई है।
�	महामारी के पहले वर्ष में मलेरिया से होने वाली मृत्यु 

625,000 से घटकर वर्ष 2021 में 619,000 हो गई, 
लेकिन फिर भी यह वर्ष 2019 में महामारी पूर्व के वर्ष में 
हुई 568,000 मौतों से ही अधिक रही।

	¶ मलेरिया के मामले:
�	मलेरिया के मामलों में वृद्धि देखी गई लेकिन इसकी दर धीमी 

रही, आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में 232 मिलियन मामलों, 
वर्ष 2020 में 247 मिलियन मामले और वर्ष में 2021 में 247 
मिलियन मामले दर्ज किये गए।

	¶ मलेरिया जैसी बीमारी से त्रस्त देश:
�	मलेरिया जैसी बीमारी से त्रस्त देशों की संख्या 11 है, उनमे से 

प्रमुख कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, घाना, भारत, नाइज़र और 
संयुक्त गणराज्य तंज़ानिया हैं जहाँ मलेरिया से होने वाली मौतों 
में गिरावट दर्ज की गई है।

�	लेकिन फिर भी इन देशों के कारण बीमारी संबंधी वैश्विक 
दबाव में वृद्धि होती है।

	¶ नियंत्रण हेतु देशों द्वारा किये जाने वाले उपाय:
�	कीटनाशक-उपचारित मच्छरदानी (Insecticide-treat-

ed bednets- ITNs) प्रमुख वेक्टर नियंत्रण उपाय हैं 
जिनका उपयोग स्थानिक देशों द्वारा किया जाता है।

�	वर्ष 2021 में इंटरमिटेंट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इन प्रेग्नेंसी (IPTP) 
का प्रचलन वर्ष 2020 की तुलना में स्थिर रहा।

	¶ मलेरिया को समाप्त करने में बाधाएँ:
�	मलेरिया को समाप्त करने की प्रक्रिया को बाधित करने वाली 

बाधाओं में शामिल हैं - उत्परिवर्तन परजीवी, जिन पर रैपिड 
डायग्नोस्टिक टेस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दवाओं के 
प्रतिरोध में वृद्धि और विशेष रूप से अफ्रीका में शहरी-अनुकूलित 
मच्छरों का आक्रमण।
�	मलेरिया को हराने में मदद के लिये नए उपकरण का 

उपयोग करने हेतु धन की तत्काल आवश्यकता है।
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IMR, MMR और कुपोषण से 
निपटने में भारत की प्रगति
चर्चा में क्यों?

भारत के महापंजीयक (RGI) द्वारा प्रस्तुत आँकड़े वर्ष 2005 के 
बाद भारत की मातृ और शिशु मृत्यु दर (MMR और IMR) में 
गिरावट की गति में वृद्धि दर्शाते हैं।
	¶ दुर्भाग्य से, पोषण एक प्रमुख क्षेत्र है जो किसी भी बड़ी प्रगति से दूर 

है।

भारत का महापंजीयक  
(Registrar General of India):
	¶ वर्ष 1961 में भारत का महापंजीयक की स्थापना गृह मंत्रालय के 

तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह भारत की जनगणना और 
भारतीय भाषा सर्वेक्षण सहित भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के 
परिणामों की व्यवस्था, संचालन तथा विश्लेषण करता है।

	¶ प्रायः एक सिविल सेवक को ही रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया 
जाता है जिसकी रैंक संयुक्त सचिव पद के समान होती है।

	¶ RGI का कार्यालय मुख्य रूप से निम्नलिखित के संचालन हेतु 
ज़िम्मेदार है:
�	आवास और जनसंख्या गणना
�	सिविल पंजीकरण प्रणाली (CRS)
�	नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS)
�	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)
�	मातृभाषा सर्वेक्षण

MMR और IMR को कम करने में प्रगति:
	¶ गिरावट के रुझान:
�	RGI के कार्यालय द्वारा जारी एक विशेष बुलेटिन के अनुसार, 

भारत का MMR वर्ष 2001-03 के दौरान 301 की तुलना में 
वर्ष 2018-2020 में 97 था।

�	IMR भी वर्ष 2005 में 58 की तुलना में घटकर 27 (वर्ष 
2021 तक) हो गया है।
�	इस संदर्भ में ग्रामीण-शहरी अंतराल भी कम हो गया है।

	¶ NHM और NRHM की भूमिका: पिछले कुछ वर्षों से 
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
मिशन (NHM) शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी के मामले में 
देश के लिये गेम चेंजर रहे हैं।
�	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की एक सार्वजनिक प्रणाली के 

माध्यम से सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये 
वर्ष 2005 में NRHM शुरू किया गया था।

�	NHM को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण 
स्वास्थ्य मिशन (2005 में लॉन्च) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य 
मिशन (2013 में लॉन्च) को एकीकृत करते हुए लॉन्च किया 
गया था।

कुपोषण से निपटने का परिदृश्य:
	¶ परिचय:
�	कुपोषण वह स्थिति है जो तब विकसित होती है जब शरीर 

विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्त्वों से वंचित हो जाता है, 
जिससे उसे स्वस्थ ऊतक तथा अंग के कार्य को बनाए रखने की 
आवश्यकता होती है।

�	कुपोषण उन लोगों में होता है जो या तो अल्पपोषित होते हैं या 
अधिक पोषित होते हैं।

	¶ NFHS 5 के निष्कर्ष:
�	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, 2019-21 की रिपोर्ट के 

अनुसार- 5 वर्ष से कम उम्र के 35.5 प्रतिशत बच्चे अविकसित 
हैं, 19.3 प्रतिशत कमज़ोर हैं और 32.1 प्रतिशत कम वजन वाले 
हैं।
�	मेघालय में अविकसित बच्चों की संख्या सबसे अधिक 

(46.5%) है, इसके बाद बिहार (42.9%) का स्थान है।
�	महाराष्ट्र में 25.6% चाइल्ड वेस्टिंग/बच्चों में निर्बलता 

सबसे अधिक हैं, इसके बाद गुजरात (25.1%) का स्थान 
है।

�	NFHS-4 की तुलना में, NFHS -5 में अधिकांश राज्यों/
संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक वजन या मोटापे की व्यापकता में 
वृद्धि हुई है।
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�	राष्ट्रीय स्तर पर, यह महिलाओं के बीच 21% से बढ़कर 
24% और पुरुषों के बीच 19% से 23% हो गया।

�	भारत के सभी राज्यों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (58.6 से 
67%), महिलाओं (53.1 से 57%) में एनीमिया की स्थिति 
बिगड़ गई है।

	¶ सरकार की पहलों की अक्षमता:
�	पोषण अभियान, हालांँकि अभिनव है, अभी भी संस्थागत 

विकेंद्रीकृत सार्वजनिक कार्रवाई चुनौती को संबोधित नहीं कर 
पा रहा है।

�	पोषण के लिये की गई पहल विखंडित बनी हुई है; स्थानीय 
पंचायतों और असंबद्ध वित्तीय संसाधनों वाले समुदायों की 
संस्थागत भूमिका अभी भी पिछड़ रही है।

	¶ अन्य मुद्दे:
�	गरीबी, अल्पपोषण, कम कार्य क्षमता, कम कमाई और गरीबी 

का दुष्चक्र।
�	मलेरिया और खसरा जैसे संक्रमण तीव्र कुपोषण को जन्म देते हैं 

और मौजूदा पोषण संबंधी कमी को बढ़ाते हैं।
�	किसी परिवार की BPL स्थिति निर्धारित करने में अवैज्ञानिकता 

और अंतर-राज्य-भिन्नता के परिणामस्वरूप भूख की 
अवैज्ञानिकता पहचान होती है।

�	सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (प्रच्छन भूख) के प्रति लापरवाही 
और पोषण तथा स्तनपान के बारे में माताओं के बीच अपर्याप्त 
ज्ञान।

कुपोषण से निपटने के लिये पहल:  
	¶ पोषण अभियान: भारत सरकार ने 2022 तक "कुपोषण मुक्त भारत" 

सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) या 
पोषण अभियान शुरू किया है।

	¶ एनीमिया मुक्त भारत अभियान: 2018 में शुरू किये गए, मिशन का 
उद्देश्य एनीमिया की गिरावट की वार्षिक दर को एक से तीन प्रतिशत 
तेज़ करना है।

	¶ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013: इसका उद्देश्य 
अपनी संबद्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे कमज़ोर 
वर्गों के लिये खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

	¶ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): गर्भवती महिलाओं 
के प्रसव के लिये बेहतर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिये उनके 
बैंक खातों में सीधे 6,000 रुपए हस्तांतरित किये जाते हैं।

	¶ एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना: यह 1975 में शुरू 
की गई थी और इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों 
और उनकी माताओं को भोजन, पूर्वस्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य 
देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएँ प्रदान 
करना है।

	¶ ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट स्वस्थ भोजन और स्वस्थ 
जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिये कुछ अन्य पहल हैं।

खाद्य असुरक्षा की स्थिति 2022
चर्चा में क्यों? 

वर्ष 2022 में भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में भुखमरी इतनी 
विकट बनी हुई है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने 
2022 को 'अभूतपूर्व भुखमरी का वर्ष (The year of 
Unprecedented Hunger)' कहा है।
	¶ खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, वर्ष 2020 में दुनिया 

भर में लगभग 307 करोड़ लोग स्वस्थ आहार नहीं ले सके। भारत 
इस वैश्विक आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।

विभिन्न रिपोर्टों के मुख्य अंश:
	¶ विश्व खाद्य कार्यक्रम:
�	विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के अनुसार, वर्ष 2019 के 

बाद से गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की 
संख्या लगभग तीन गुना हो गई है और लगभग 828 मिलियन 
लोग हर रात भूखे पेट सोते हैं।

�	खाद्य सुरक्षा ने विशेष रूप से युद्धग्रस्त स्थानों और जलवायु 
आपदाओं से बर्बाद हुए स्थानों में पूर्व-महामारी के स्तर को पार 
कर लिया है।

	¶ फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर: 
�	खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture 

Organization- FAO) की नई रिपोर्ट, द फ्यूचर 
ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर - ड्राइवर्स और ट्रिगर्स फॉर 
ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार, अगर कृषि और खाद्य प्रणाली भविष्य 
में भी वर्तमान जैसी ही रही तो आने वाले समय में विश्व को 
निरंतर खाद्य असुरक्षा की समस्या का सामना करना पड़ेगा।

�	यदि कृषि खाद्य प्रणाली समान बनी रहती है तो भविष्य में विश्व 
लगातार खाद्य असुरक्षा, घटते संसाधनों और अस्थिर आर्थिक 
विकास का सामना करेगा। 

�	कृषि खाद्य लक्ष्यों सहित सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को 
पूरा करने के लिये विश्व "ऑफ ट्रैक" है।

�	वर्ष 2050 तक विश्व में 10 बिलियन लोगों के लिये भोजन की 
आवश्यकता होगी तथा यदि वर्तमान रुझानों को बदलने के लिये 
महत्त्वपूर्ण प्रयास नहीं किये गए तो यह एक अभूतपूर्व चुनौती 
होगी।

	¶ वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI): 
�	वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2022 में भारत 121 देशों 

में से 107वें स्थान पर है।
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�	दक्षिण एशियाई देशों में भारत (107), श्रीलंका (64), नेपाल 
(81), बांग्लादेश (84) तथा पाकिस्तान (99) भी अच्छी 
स्थिति में नहीं है।

�	विश्व स्तर पर हाल के वर्षों में भुखमरी के खिलाफ प्रगति काफी 
हद तक स्थिर रही है, वर्ष 2022 में 18.2 का वैश्विक स्कोर वर्ष 
2014 में 19.1 की तुलना में थोड़ा बेहतर हुआ है। हालाँकि वर्ष 
2022 का GHI स्कोर अभी भी ‘मध्यम’ है।

	¶ FSSAI का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI):
�	राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है, उसके 

बाद गुजरात और महाराष्ट्र हैं।
�	तमिलनाडु ने 100 के पैमाने पर कुल 82.5 अंक हासिल 

किये। मापदंडों में मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, 
अनुपालन, खाद्य परीक्षण- बुनियादी ढांँचा तथा निगरानी, 
प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण व उपभोक्ता अधिकारिता 
शामिल हैं।

�	केंद्रशासित प्रदेशों (UT) में जम्मू-कश्मीर 68.5 के स्कोर के 
साथ राष्ट्रीय राजधानी से बेहतर प्रदर्शन करते हुए सूची में सबसे 
ऊपर है, इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (66) और 
चंडीगढ़ (58) का स्थान है।

	¶ वास्तविक रिपोर्ट:
�	खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिये भारत के उपकरण लक्षित 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TDPS) के तहत 90 मिलियन 
से अधिक पात्र लोगों को कानूनी अधिकारों से बाहर रखा गया 
है। 

�	भारत की जनगणना 2011 योजना द्वारा कवर किये जाने वाले 
लोगों की संख्या पर पहुँचने के लिये डेटा का स्रोत बनी हुई है। 
परिणामस्वरूप बाद के वर्षों में आबादी के एक बड़े हिस्से का 
बहिष्कार देखा गया है।

�	कानूनी ढाँचे में इस अंतर्निर्मित भ्रांति के कारण कम-से-कम 
12% आबादी कानूनी अधिकारों से बाहर हो गई।

भूख/कुपोषण उन्मूलन के लिये भारत की पहलें:
	¶  ईट राइट इंडिया मूवमेंट 
	¶ पोषण अभियान
	¶ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
	¶ फूड फोर्टिफिकेशन 
	¶ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
	¶ मिशन इंद्रधनुष 
	¶ एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना
	¶ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन
	¶ भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाएँ।

	¶ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष।
	¶ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

भारत और इसकी आबादी
चर्चा में क्यों?

अप्रैल 2023 में 1.43 अरब के साथ भारत की आबादी चीन की 
आबादी से अधिक होने की संभावना है। 
	¶ वर्ष 2022 में ऐसा पहली बार है जब चीन अपनी जनसंख्या में पूर्ण 

गिरावट दर्ज करेगा।

इन बदलावों के कारक: 
	¶ मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता: 
�	अशोधित मृत्यु दर (CDR): CDR प्रतिवर्ष प्रति 1,000 

आबादी पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या है, यह वर्ष 1950 में 
चीन के लिये 23.2 और भारत के लिये 22.2 था।
�	चीन का अशोधित मृत्यु दर (CDR) पहली बार वर्ष 

1974 में 9.5 तक के इकाई अंक में पहुँची, जबकि भारत 
के लिये यह वर्ष 1994 में 9.8 थी, इसके बाद वर्ष 2020 
में दोनों देशों के लिये यह दर घटकर क्रमशः 7.3 और 7.4 
तक पहुँच गई।

�	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा: एक अन्य मृत्यु दर संकेतक जन्म 
के समय जीवन प्रत्याशा है। वर्ष 1950 और 2020 के बीच चीन 
की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 43.7 से बढ़कर 78.1 वर्ष 
और भारत की 41.7 से बढ़कर 70.1 वर्ष हो गई।

�	कुल प्रजनन दर: कुल प्रजनन दर (Total Fertility 
Rate-TFR) वर्ष 1950 में चीन के लिये प्रति महिला पर 
कुल बच्चों की औसत संख्या 5.8 और भारत हेतु 5.7 थी।
�	भारत का TFR वर्ष 1992-93 के 3.4 से गिरकर वर्ष 

2019-2021 में 2 हो गया।
	¶ TFR में निरंतर गिरावट: 
�	TFR में गिरावट के बावजूद आबादी में वृद्धि हो सकती है। 

डी-ग्रोथ के लिये विस्तारित अवधि हेतु TFR को प्रतिस्थापन 
स्तर से नीचे रहने की आवश्यकता होती है। 

�	इसके प्रभावस्वरूप वर्तमान बच्चों में से कुछ ही भविष्य में माता-
पिता बन सकेंगे और इसका प्रभाव कुछ पीढ़ियों बाद दिखाई 
देगा।

�	चीन का TFR पहली बार वर्ष 1991 में प्रतिस्थापन स्तर से 
नीचे देखा गया था जो भारत में लगभग 30 वर्ष पहले था।



www.drishtiias.com/hindi

2323|| PT SPRINT (सामाजिक मुद्दे) || 2023

चुनौतियांँ और अवसर:
	¶ चुनौतियांँ: 
�	ग्रह पर सर्वाधिक लोगों का होना भारत के लिये तब तक 

अत्यधिक नकारात्मक साबित हो सकता है जब तक कि यह 
अपनी आबादी को भोजन, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवाएँ और 
रोज़गार प्रदान नहीं करता है।

�	इस चुनौती का स्तर अत्यधिक व्यापक है।
�	भारत में जल की कमी एक पुरानी समस्या है। साथ ही ये सभी 

ज़रूरतें महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन भारत के समक्ष अब तक सबसे 
महत्त्वपूर्ण कार्य रोज़गार सृजन करना है। इस विशेष चुनौती का 
स्तर वास्तव में चुनौतीपूर्ण है।
�	वर्ष 2020 में भारत में 15-64 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग 

में 900 मिलियन लोग (कुल जनसंख्या का 67%) 
शामिल थे।

�	वर्ष 2030 तक इसमें और 100 मिलियन तक बढ़ने की 
उम्मीद है।

	¶ अवसर:
�	UNSC में स्थायी सदस्यता के लिये दावा: यदि भारत सबसे 

अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाता है तो यह भारत को सुरक्षा 
परिषद का स्थायी सदस्य बनने हेतु दावा करने का अवसर प्रदान 
करेगा।
�	नई आबादी के परिणामस्वरूप भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा 

परिषद में स्थायी सीट की अपनी मौजूदा मांग को आगे 
बढ़ाने में सक्षम होगा।  

�	भू-राजनीतिक वास्तविकता बदल गई है और नई शक्तियाँ 
उभर रही हैं, जो पुरानी शक्तियों जैसे रूस, ब्रिटेन, चीन, 
फ्राँस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ स्थान प्राप्ति के 
लायक हैं। 

�	राजकोषीय दायित्त्व में वृद्धि: वित्तीय संसाधनों को बच्चों पर खर्च 
करने के बजाय आधुनिक भौतिक और मानव बुनियादी ढाँचे में 
निवेश किया सकता है जो भारत की आर्थिक स्थिरता को 
बढ़ाएगा।

�	कार्यबल में वृद्धि: 65% से अधिक कामकाज़ी उम्र की आबादी 
के साथ भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है, 
जो आने वाले दशकों में एशिया के आधे से अधिक संभावित 
कार्यबल की आपूर्ति करेगा। 
�	श्रम बल में वृद्धि, जो अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को 

बढ़ाती है।
�	महिला कार्यबल में वृद्धि जो स्वाभाविक रूप से प्रजनन 

क्षमता में गिरावट के साथ देखी जाती है और विकास का 
एक नया स्रोत बन सकती है।

भारत की रणनीति:
	¶ सामूहिक समृद्धि रणनीति: 
�	विदेशों में कार्यरत एक छोटी आबादी से भारत को प्राप्त होने 

वाला बड़ा प्रेषण इस बात की पुष्टि करता है कि हमारी व्यापक 
समृद्धि रणनीति मानव पूंजी और औपचारिक नौकरियाँ होनी 
चाहिये।

�	0.8% सॉफ्टवेयर रोज़गार कार्यकर्त्ता सकल घरेलू उत्पाद का 
8% उत्पन्न करते हैं।

�	हमारी निवासी आबादी के 2% से कम की विदेशी आबादी ने 
प्रेषण संबंधी आँकड़ों को पिछले वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी 
डॉलर से पार ले जाने की उम्मीद को बल प्रदान किया है। 

	¶ रोज़गार में गुणात्मक स्थानांतरण: 
�	पिछले पाँच वर्षों के दौरान खाड़ी देशों में कम-कुशल, 

अनौपचारिक रोज़गार से उच्च-आय वाले देशों में उच्च-कुशल 
औपचारिक नौकरियों में गुणात्मक स्थानांतरण महत्त्वपूर्ण है।  
�	वर्ष 2021 में अमेरिका ने 23% प्रेषण के साथ संयुक्त 

अरब अमीरात को सबसे बड़े स्रोत देश के रूप में 
प्रतिस्थापित किया। एफडीआई से लगभग 25% अधिक 
और सॉफ्टवेयर निर्यात से 25% कम की हमारी समृद्ध 
विदेशी मुद्रा प्रेषण प्राप्ति मानव पूंजी एवं औपचारिक 
नौकरियों से प्राप्त अच्छे परिणाम को दर्शाती हैं।

	¶ अतिरिक्त नौकरियाँ: 
�	कार्यस्थल पर बड़ी संख्या में युवा लोगों की क्षमता का उपयोग 

करने के लिये भारत को वर्ष 2023 से हर वर्ष करीब 12 
मिलियन अतिरिक्त गैर-कृषि नौकरियों का सृजन करने की 
आवश्यकता होगी।

�	यह वर्ष 2012 व 2018 के बीच वार्षिक रूप से सृजित चार 
मिलियन गैर-कृषि नौकरियों का तिगुना था।

�	भारत को उद्योगों में निवेश करने हेतु सक्षम होने के लिये प्रतिवर्ष 
10% की विकास दर की आवश्यकता होगी ताकि युवाओं के 
कौशल का उपयोग किया जा सके।

	¶ शिक्षा में निवेश:
�	भारत को इस बड़े कार्यबल से जनसांख्यिकीय लाभांश मिलने 

की उम्मीद है और साथ ही इससे प्राप्त होने संभावित लाभों के 
लिये शिक्षा में निवेश की आवश्यकता है।
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विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू 
जनजातियाँ
चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय पैनल ने सरकार से 
SC/ST/OBC सूची के तहत विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू 
जनजातियों के वर्गीकरण के कार्य में तेज़ी लाने को कहा है क्योंकि इसमें 
देरी से इन समुदायों की समस्याएँ बढ़ेंगी और वे कल्याणकारी योजनाओं 
से वंचित रह जाएंगे।

विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ:
 ये ऐसे समुदाय हैं जो सबसे सुभेद्य और वंचित हैं।

	¶ विमुक्त ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1871 के 
आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाली कानूनों की एक 
शृंखला के तहत 'जन्मजात अपराधी' के रूप में 'अधिसूचित' किया 
गया था।
�	इन अधिनियमों को स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में 

निरस्त कर दिया गया और इन समुदायों को ‘विमुक्त’ कर दिया 
गया था।

	¶ इनमें से कुछ समुदाय जिन्हें विमुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया 
था, वे भी खानाबदोश थे।
�	खानाबदोश और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों को उन लोगों के रूप में 

परिभाषित किया जाता है, जो हर समय एक ही स्थान पर रहने 
के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। 

	¶ ऐतिहासिक रूप से घुमंतू और विमुक्त जनजातियों की कभी भी निजी 
भूमि या घर के स्वामित्व तक पहुँच नहीं थी।

	¶ अधिकांश विमुक्त समुदाय, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित 
जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों में 
वितरित हैं, जबकि कुछ विमुक्त समुदाय SC, ST या OBC 
श्रेणियों में से किसी में भी शामिल नहीं हैं। 

	¶ आज़ादी के बाद गठित कई आयोगों और समितियों ने इन समुदायों 
की समस्याओं का उल्लेख किया है।
�	इनमें संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) में गठित आपराधिक 

जनजाति जाँच समिति, 1947 भी शामिल है।
�	वर्ष 1949 की अनंतशयनम आयंगर समिति (इसी समिति की 

रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त 
किया गया था)।

�	काका कालेलकर आयोग (जिसे पहला ओबीसी आयोग भी 
कहा जाता है) का गठन वर्ष 1953 में किया गया था।

�	वर्ष 1980 में गठित बीपी मंडल आयोग ने भी इस मुद्दे पर कुछ 
सिफारिशें की थीं।

�	संविधान के कामकाज़ की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 
(NCRWC) ने भी माना था कि विमुक्त समुदायों को 
अपराध प्रवण के रूप में गलत तरीके से कलंकित किया गया है 
और कानून-व्यवस्था एवं सामान्य समाज के प्रतिनिधियों द्वारा 
शोषण के अधीन किया गया है।
�	NCRWC की स्थापना न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया 

की अध्यक्षता में हुई थी।
	¶ एक अनुमान के अनुसार, दक्षिण एशिया में विश्व की सबसे बड़ी 

यायावर/खानाबदोश आबादी (Nomadic Population) 
निवास करती है।
�	भारत में लगभग 10% आबादी विमुक्त और खानाबदोश है।
�	जबकि विमुक्त जनजातियों की संख्या लगभग 150 है, 

खानाबदोश जनजातियों की जनसंख्या में लगभग 500 विभिन्न 
समुदाय शामिल हैं।

आरक्षण में वोक्कालिगा, लिंगायतों की 
हिस्सेदारी
चर्चा में क्यों? 

हाल ही में कर्नाटक ने दो प्रमुख समुदायों- वोक्कालिगा और लिंगायत 
को "पिछड़े वर्ग" की श्रेणी से "मामूली रुप से पिछड़े वर्ग" के रूप में 
वर्गीकृत किया है, इससे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण में उनकी 
हिस्सेदारी में वृद्धि हो सकती है। 
प्रमुख बिंदु 
	¶ कर्नाटक में वर्तमान में OBC के लिये आरक्षण 32% है और 

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण क्रमशः 
17% और 7% है, जो कि कुल मिलाकर 56% है।

	¶ वीरशैव लिंगायत के पंचमसाली उप-संप्रदाय ने 2A श्रेणी में शामिल 
करने की मांग रखी है, जिसमें 15% आरक्षण है, जबकि उनकी 
वर्तमान 3B श्रेणी में उन्हें 5% आरक्षण प्राप्त है।

	¶ पिछड़ा वर्ग के संबंध में मंत्रिमंडल का निर्णय कर्नाटक राज्य आयोग 
की सिफारिशों पर आधारित है।

	¶ वोक्कालिगा समुदाय, जो वर्तमान में 3A श्रेणी के अंतर्गत है, को 
4% आरक्षण के साथ नव-निर्मित 2C श्रेणी में रखा जाएगा। साथ 
ही लिंगायत समुदाय, जो 3B श्रेणी में है, अब 5% आरक्षण के साथ 
एक नई 2डी श्रेणी में आ जाएगा।

	¶ मंत्रिमंडल के फैसले द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है लिंगायत 
समुदाय का कोई उप-वर्गीकरण नहीं है।
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	¶ लिंगायत एक प्रमुख समुदाय है जो कर्नाटक की छह करोड़ आबादी 
का लगभग 17% है,  जिसके बाद वोक्कालिगा समुदाय की आबादी 
इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। नई श्रेणियाँ अन्य समुदायों को प्रदान 
किये गए मौजूदा आरक्षण को प्रभावित नहीं करेंगी।

	¶ यह आरक्षण केवल शिक्षा और नौकरियों पर लागू होगा, यह 
"राजनीतिक आरक्षण का दावा नहीं करता।

लिंगायत:
	¶ परिचय: 
�	लिंगायत शब्द का आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो दीक्षा 

समारोह के दौरान प्राप्त लिंग को शरीर पर व्यक्तिगत रूप से 
धारण करता है जिसे भगवान शिव के एक प्रतिष्ठित रूप मानते 
हुए धारण किया जाता है।

�	लिंगायत 12वीं सदी के समाज सुधारक-दार्शनिक कवि 
बसवेश्वर के अनुयायी हैं।

�	बसवेश्वर जाति व्यवस्था और वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ थे।
�	लिंगायत कट्टर एकेश्वरवादी हैं। वे केवल एक भगवान, अर्थात् 

लिंग (शिव) की पूजा करने का आदेश देते हैं।
�	लिंगायतों को "वीरशैव लिंगायत" नामक एक हिंदू उपजाति के 

रूप में वर्गीकृत किया गया था और उन्हें शैव माना जाता है।
	¶ लिंगायतों के लिये अलग धर्म:
�	लिंगायतों ने हिंदू वीरशैव से स्वयं को दूर कर लिया था, क्योंकि 

हिंदू वीरशैव वेदों का पालन करते थे तथा जाति व्यवस्था का 
समर्थन करते थे और बसवेश्वर इसके विरूद्ध थे।

�	वीरशैव पाँच पीठों (धार्मिक केंद्र) के अनुयायी हैं, जिन्हें ‘पंच 
पीठ’ भी कहा जाता है।

�	इन पीठों को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठों के समान 
ही माना जाता है।

वोक्कालिगा:
	¶ यह भी माना जाता है कि राष्ट्रकूट और पश्चिमी गंग वोक्कालिगा 

मूल  के थे। 
	¶ वोक्कालिगा व्यवसाय के संदर्भ में परिभाषित एक श्रेणी है या एक 

जातीय श्रेणी हो सकती है; मूल रूप से ये किसान हैं।
	¶ वोक्कालिगा जाति का उद्भव भारतीय राज्य कर्नाटक में हुआ है। 

मैसूर की पूर्व रियासत में वोक्कालिगा सबसे बड़ा समुदाय था।
	¶ उन्होंने प्राचीन मैसूर में योद्धाओं और कृषकों के एक समुदाय के रूप 

में जनसांख्यिकीय, राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्त्व कायम रखा है। 
समय के साथ OBC आरक्षण की स्थिति:

	¶ वर्ष 1953 में स्थापित कालेलकर आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित 
जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के अलावा 
अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने वाला पहला आयोग था।

	¶ वर्ष 1980 में प्रस्तुत मंडल आयोग की रिपोर्ट में OBC जनसंख्या 
52% होने का अनुमान लगाया गया था और 1,257 समुदायों को 
पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

	¶ इसने OBC को शामिल करने के लिये मौजूदा कोटा, जो केवल 
SC/ST के लिये था, को 22.5% से बढ़ाकर 49.5% करने की 
सिफारिश की।

	¶ केंद्र सरकार ने OBC के लिये यूनियन सिविल पदों और सेवाओं 
में 27% सीटें आरक्षित की हैं [अनुच्छेद 16 (4)]। कोटा बाद में 
केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया गया [अनुच्छेद 15 
(4)]।
�	वर्ष 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को OBC के 

बीच क्रीमी लेयर (उन्नत वर्ग) को बाहर करने का निर्देश दिया।
	¶ 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग 

आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जो पहले 
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक 
निकाय था।

अंबेडकर का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण
चर्चा में क्यों?

कई अध्ययनों में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की लोकतंत्र की अवधारणा 
का मुख्य रूप से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दर्शन की दृष्टि के 
माध्यम से परीक्षण किया गया है।

अंबेडकर की राय में लोकतंत्र निर्माण के कारक:
	¶ नैतिकता: 
�	बुद्ध और उनके धम्म पर एक दृष्टि इस बात पर प्रकाश डालती 

है कि कैसे अंबेडकर लोकतंत्र को एक ऐसे दृष्टिकोण के रूप 
में देखते हैं जो मानव अस्तित्व के प्रत्येक पहलू को प्रभावित 
करता है।
�	बुद्ध, कबीर और महात्मा ज्योतिबा फुले के दर्शनों ने 

लोकतंत्र के साथ अंबेडकर की अपनी भागीदारी में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

�	उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के स्तंभों के 
बावजूद लोकतंत्र को नैतिक रूप से भी देखा जाना चाहिये।

�	जाति व्यवस्था में नैतिकता का उपयोग:
�	अंबेडकर ने जाति व्यवस्था, हिंदू सामाजिक व्यवस्था, धर्म 

की प्रकृति और भारतीय इतिहास की जांँच में नैतिकता के 
नज़रिये का उपयोग किया।

�	चूँकि अंबेडकर ने लोकतंत्र में हाशिये पर पहुँच चुके 
समुदायों को अपने विचार के केंद्र में रखा, इसलिये उनके 
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लोकतंत्र के ढाँचे को इन कठोर धार्मिक संरचनाओं और 
सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्थाओं के भीतर रखना 
मुश्किल था।

�	इस प्रकार अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के आधार पर 
एक नई संरचना का निर्माण करने का प्रयास किया।

	¶ व्यक्तिवाद और बंधुत्व की भावना को संतुलित करना:
�	वह अत्यधिक व्यक्तिवाद के आलोचक थे जो बौद्ध धर्म का एक 

संभावित परिणाम था, क्योंकि ऐसी विशेषताएँ सामाजिक 
व्यवस्था को चुनौती देने में सक्रिय रूप से संलग्न होने में विफल 
रही हैं।  
�	इस प्रकार उनका मानना था कि एक सामंजस्यपूर्ण समाज 

के लिये व्यक्तिवाद और बंधुत्व के मध्य संतुलन होना 
आवश्यक है।

	¶ व्यावहारिकता का महत्त्व: 
�	अंबेडकर व्यावहारिकता को अत्यधिक महत्त्व देते थे।
�	उनके अनुसार, अवधारणाओं और सिद्धांतों का परीक्षण करने 

की आवश्यकता के साथ ही उन्हें समाज में व्यवहार में लाना 
जाना आवश्यक था।

�	उन्होंने किसी भी विषय-वस्तु का विश्लेषण करने के लिये 
तर्कसंगतता और आलोचनात्मक तर्क का उपयोग किया, क्योंकि 
उनका मानना था कि किसी विषय की पहले तर्कसंगतता की 
परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिये, जिसमें विफल होने पर इसे 
अस्वीकार, परिवर्तित या संशोधित किया जाना चाहिये।

नैतिकता के प्रकार?
	¶ सामाजिक नैतिकता:  
�	अंबेडकर के अनुसार, सामाजिक नैतिकता का निर्माण अंतःक्रिया 

के माध्यम से किया गया था और इस तरह की अंतःक्रिया मनुष्य 
की पारस्परिक मान्यता पर आधारित थी।

�	फिर भी जाति और धर्म की कठोर व्यवस्था के तहत इस तरह 
की बातचीत संभव नहीं थी क्योंकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे 
व्यक्ति को उसके धर्म या जाति की पृष्ठभूमि के कारण एक 
सम्मानित इंसान के रूप में स्वीकार नहीं करता था।

�	सामाजिक नैतिकता मनुष्यों के बीच समानता और सम्मान की 
मान्यता पर आधारित थी।

	¶ संवैधानिक नैतिकता:  
�	अंबेडकर के लिये संवैधानिक नैतिकता किसी देश में लोकतंत्र 

की व्यवस्था को बनाए रखने के लिये एक शर्त थी।
�	संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है संवैधानिक लोकतंत्र के 

मूल सिद्धांतों का पालन करना।  

�	उनका मानना था कि केवल वंशानुगत शासन की उपेक्षा के 
माध्यम से कानून जो सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 
जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ एक राज्य जिसमें लोगों का 
विश्वास है, के माध्यम से लोकतंत्र को बनाए रखा जा सकता 
है।

�	एक अकेला व्यक्ति या राजनीतिक दल सभी लोगों की ज़रूरतों 
या इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।

�	अंबेडकर ने महसूस किया कि नैतिक लोकतंत्र की ऐसी समझ 
जाति व्यवस्था के साथ-साथ नहीं चल सकती।
�	ऐसा इसलिये था क्योंकि पारंपरिक जाति संरचना एक 

पदानुक्रमित नियमों पर आधारित थी, जिसमें व्यक्तियों के 
बीच कोई पारस्परिक सम्मान नहीं था, इसके अतिरिक्त 
एक समूह का दूसरे समूह पर पूर्ण आधिपत्य था।  

अंगदान में वृद्धि
चर्चा में क्यों? 

कोविड-19 महामारी के पहले वर्ष के दौरान गिरावट के बाद वर्ष 
2021 में अंगदान की संख्या में फिर से वृद्धि देखी गई है।  
	¶ भारत में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 मानव अंगों को 

पृथक/अलग करने एवं इसके भंडारण संबंधी विभिन्न नियम प्रदान 
करता है। यह चिकित्सीय उद्देश्यों के लिये और मानव अंगों की 
व्यावसायिकता की रोकथाम हेतु मानव अंगों के प्रत्यारोपण को भी 
नियंत्रित तथा विनियमित करता है।

भारत में अंगदान की स्थिति: 
	¶ भारत में अंगदान की दर प्रति मिलियन जनसंख्या पर लगभग 0.52 

है। इसकी तुलना में स्पेन में अंगदान की दर, जो कि विश्व में सबसे 
अधिक है, प्रति मिलियन जनसंख्या पर 49.6 है।  
�	भारत में अंगदान संबंधी प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि यहाँ एक 

व्यक्ति को अंगदाता होने के लिये पंजीकरण करना पड़ता है, 
मृत्यु के बाद परिवार की सहमति आवश्यक होती है लेकिन स्पेन 
में यह सहज प्रणाली है जहाँ एक व्यक्ति को स्वतः ही अंगदाता 
माना जाता है जब तक कि उक्त व्यक्ति द्वारा कुछ अन्य स्पष्ट न 
किया गया हो। 

	¶ अंगदान में वृद्धि तो हुई है लेकिन जीवित व्यक्तियों द्वारा दान की 
तुलना में मृतक दान में कमी देखी जा रही है।
�	मृतक दान से तात्पर्य उन मृतकों के परिजनों द्वारा दान किया गया 

अंग है, जिन्हें ब्रेन डेथ या कार्डियक डेथ का सामना करना 
पड़ा।

	¶ वर्ष 2019 में मृतकों के माध्यम से प्राप्त अंग 16.77% फीसदी थे, 
जबकि वर्ष 2021 में यह मात्र 14.07 फीसदी रहे।
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	¶ वर्ष 2021 में प्राप्त 12,387 अंगों में से केवल 1,743 जो कि 14% 
से थोड़ा अधिक है, मृतक दाताओं से प्राप्त हुए थे। वर्ष 2021 की 
यह संख्या विगत पाँच वर्षों (2019 में 12,746) में सबसे अधिक 
थी।

	¶ भौगोलिक स्तर पर मृतक दान में विषमता भी है। इस संदर्भ में शीर्ष 
पाँच राज्य- तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक हैं 
जिनका कुल अंगदान में 85% से अधिक का योगदान है। गोवा में 
एक मृतक दाता से दो अंग प्राप्त हुए।
�	भौगोलिक विषमता का एक कारण यह हो सकता है कि 

अधिकांश अंग प्रत्यारोपण और प्राप्ति (harvesting) केंद्र 
इन्ही भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित/स्थित हैं। 

मृतक दान बढ़ाने की आवश्यकता: 
	¶ आवश्यक अंगों की संख्या में अंतर:
�	पहला कारण देश में प्राप्त होने वाले अंगों की संख्या और 

प्रत्यारोपण की संख्या में अंतर है।
�	भारत, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यारोपणकर्त्ता (संख्या के 

आधार पर) है।
�	फिर भी अनुमानित 1.5-2 लाख व्यक्ति जिन्हें हर साल गुर्दा 

प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, में से केवल 8,000 को ही 
गुर्दा मिल पाता है।

�	80,000 व्यक्ति, जिन्हें लिवर प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती 
है, उनमें से केवल 1,800 को ही लिवर मिल पाता है तथा 
10,000 व्यक्ति जिन्हें हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, उनमें 
से केवल 200 को ही हृदय प्राप्त हो पाता है।

	¶ जीवनशैली से संबंधित रोगों की व्यापकता:
�	जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते प्रसार के कारण मांग बढ़ 

रही है।
�	इसके अलावा हृदय और फेफड़े जैसे अंगों को केवल मृतक 

दाताओं से ही प्राप्त किया जा सकता है। 
	¶ केवल ब्रेन डेड/‘मानसिक मृत’ व्यक्तियों से अंगों को प्राप्त किया 

जाना:
�	दूसरा कारण यह है कि मृतक दान के बिना एक आवश्यक 

संसाधन नष्ट हो जाता है।
�	भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में 

मारे जाते हैं, जिनमें से कई का आदर्श रूप से अंग दान किया 
जा सकता है।

�	हृदय के मृत होने के बाद भी अंगदान संभव है, हालाँकि वर्तमान 
में लगभग सभी अंगों  को ब्रेन डेड व्यक्तियों से ही लिया जाता 
है।

सिंगल सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध
चर्चा में क्यों? 

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति 
ने कैंसर प्रबंधन, रोकथाम एवं निदान के बारे में अपनी रिपोर्ट में सिंगल 
स्टिक सिगरेट (एकल सिगरेट) की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की 
सिफारिश की है।

प्रतिबंधित करने की आवश्यकता:
	¶ कैंसर संबधी:
�	देश में कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले मुँह के कैंसर के हैं।
�	तंबाकू की भूमिका सभी तरह के कैंसरों में लगभग 50% है, 

जिसे सामूहिक रूप से तंबाकू से संबंधित कैंसर कहा जाता है।
	¶ सिंगल स्टिक सहज उपलब्ध: 
�	सिगरेट के पूरे पैक की तुलना में सिंगल स्टिक खरीदना अधिक 

किफायती है।
�	सिंगल-स्टिक की बिक्री पर प्रतिबंध एक संभावित उपभोक्ता को 

पूरे पैक को खरीदने के लिये मजबूर करेगा जो विशेष रूप से 
किफायती नहीं हो सकता है, इस प्रकार संभावित प्रयोग और 
नियमित सेवन की गुंज़ाइश पर अंकुश लगेगा।

�	इसके अलावा संभावित प्रतिबंध का मतलब यह भी होगा कि 
उपभोक्ता को पैकेट लेकर घूमना होगा।

	¶ उपयोग पर रिपोर्ट में चिंता: 
�	विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organi-

sation- WHO) ने पाया कि तंबाकू के सभी रूप 
हानिकारक हैं और तंबाकू के संपर्क में आने से कोई सुरक्षित 
नहीं है। 
�	इसमें यह भी कहा गया है कि सिगरेट पीना दुनिया भर में 

तंबाकू उपयोग का सबसे आम तरीका है।
�	मेडिकल जर्नल, लैंसेट ने जून 2020 में सूचित किया कि वर्ष 

2030 तक धूम्रपान से होने वाली वार्षिक मौतों में से 7 मिलियन 
निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होने की संभावना है। 

	¶ गंभीर आदी:
�	WHO के अनुसार, तंबाकू उत्पादों में निकोटीन के कारण 

इसके अत्यधिक नशे संबंधी प्रकृति का अर्थ है कि तंबाकू का 
उपयोग बंद करने की कोशिश करने वाले उपयोगकर्त्ताओं में से 
केवल 4% ही सफल होंगे।
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भारत में तंबाकू नियंत्रण के उपाय
	¶ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: 
�	देशों की सरकारें WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको 

कंट्रोल (WHO FCTC) के तंबाकू नियंत्रण प्रावधानों को 
अपनाती और लागू करती हैं।

�	यह WHO के तत्त्वावधान में की गई पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि 
है।

�	इसे 21 मई, 2003 को विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाया गया 
और 27 फरवरी, 2005 को लागू किया गया था ।

	¶ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 
2003:  
�	इसने 1975 के सिगरेट अधिनियम को प्रतिस्थापित किया (यह 

बड़े पैमाने पर वैधानिक चेतावनियों- 'सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य 
के लिये हानिकारक है', के साथ सिगरेट पैक और विज्ञापनों में 
प्रदर्शित किया गया था तथा इसमें गैर-सिगरेट शामिल नहीं थे)।

�	2003 के अधिनियम में सिगार, बीड़ी, चुरूट, पाइप तंबाकू, 
हुक्का, चबाने वाला तंबाकू, पान मसाला और गुटका भी शामिल 
थे।

	¶ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP), 2008:
�	उद्देश्य: तंबाकू की खपत को नियंत्रित करना और तंबाकू की 

खपत से संबंधित मौतों को कम करना
�	गतिविधियाँ: प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण; सूचना, शिक्षा और 

संचार (IEC) गतिविधियाँ; तंबाकू नियंत्रण कानून; रिपोर्टिंग 
सर्वेक्षण और निगरानी तथा तंबाकू की समाप्ति।

	¶ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन 
नियम, 2020:
�	यह अनिवार्य था कि निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी पैकेज के मुख्य 

प्रदर्शन क्षेत्र के कम-से-कम 85% हिस्स्से को कवर करे।
�	इसमें से 60% चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी को कवर करेंगे 

और 25% पाठ्य स्वास्थ्य चेतावनी को कवर करेंगे।
	¶ एम-सेसेशन (mCessation) कार्यक्रम:
�	यह तंबाकू की समाप्ति के लिये मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग 

करने वाली एक पहल है।
�	सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत ने 

2016 में पाठ संदेशों का उपयोग करते हुए mCessation 
लॉन्च किया था।
�	यह तंबाकू सेवन छोड़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति और 

उन्हें गतिशील समर्थन प्रदान करने वाले कार्यक्रम विशेषज्ञों 
के बीच दो-तरफा संदेश का उपयोग करता है।

	¶ प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981: यह अधिनियम 
धूम्रपान को वायु प्रदूषक के रूप में मानता है।

	¶ केबल टेलीविज़न नेटवर्क संशोधन अधिनियम, 2000: यह भारत में 
तंबाकू और शराब से संबंधित विज्ञापनों के प्रसारण पर प्रतिबंध 
लगाता है।

	¶ भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत 
विनियम जारी किये हैं, जिनमें यह निर्धारित किया गया है कि तंबाकू 
या निकोटीन का उपयोग खाद्य उत्पादों में नहीं किया जा सकता है।

	¶ तंबाकू सेवन के घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये 
प्रत्येक वर्ष 31 मई को 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस' के रूप में मनाया 
जाता है।

सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022
चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के राज्यों और ज़िलों के लिये सामाजिक प्रगति 
सूचकांक (Social Progress Index- SPI) प्रधानमंत्री की 
आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory 
Council to the Prime Minister- EAC-PM) द्वारा 
जारी किया गया है।
	¶ SPI को प्रतिस्पर्द्धात्मकता और सामाजिक प्रगति अनिवार्यता 

संस्थान द्वारा संकलित किया गया है।
	¶ यह रिपोर्ट वैश्विक सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के संदर्भ में 

भारत के प्रदर्शन (169 देशों में से 110वें स्थान पर) की भी जाँच 
करती है, जिसे वर्ष 2013 से सोशल प्रोग्रेस इंपीरेटिव द्वारा प्रकाशित 
किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-
PM)
	¶ यह प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिये 

गठित एक स्वतंत्र निकाय है।
	¶ EAC-PM व्यापक आर्थिक महत्त्व के किसी भी मुद्दे पर 

प्रधानमंत्री को विश्लेषण और सलाह देने के लिये ज़िम्मेदार है जिसे 
प्रधानमंत्री संदर्भित करते हैं।

	¶ यह या तो स्वप्रेरणा से या प्रधानमंत्री या किसी और के संदर्भ में हो 
सकते हैं।

	¶ इनमें समय-समय पर प्रधानमंत्री द्वारा वांछित किसी भी अन्य कार्य 
को सम्मिलित करना भी शामिल है। 
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सामाजिक प्रगति सूचकांक
	¶ परिचय: 
�	SPI एक व्यापक तकनीक है जो राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों 

पर किसी राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक उन्नति का पूर्ण मूल्यांकन 
प्रदान कर सकती है।

�	इस रिपोर्ट का उद्देश्य देश में सभी स्तरों पर की गई सामाजिक 
प्रगति का एक व्यवस्थित विवरण प्रदान करना है।

�	यह सूचकांक राज्य स्तर पर 89 और ज़िला स्तर पर 49 
संकेतकों वाले एक व्यापक रूपरेखा का उपयोग करता है।

	¶ मूल्यांकन घटक: 
�	यह सूचकांक सामाजिक प्रगति के तीन महत्त्वपूर्ण आयामों में 12 

घटकों के आधार पर राज्यों और ज़िलों का आकलन करता है:
�	बुनियादी मानवीय आवश्यकताएँ: यह पोषण और बुनियादी 

चिकित्सा देखभाल, जल और स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा 

और आश्रय के संदर्भ में राज्यों और ज़िलों के प्रदर्शन का 
आकलन करता है। 

�	कल्याण की नींव: यह बुनियादी जानकारी तक पहुँच, 
सूचना और संचार तक पहुँच, स्वास्थ्य और कल्याण तथा 
पर्यावरण गुणवत्ता के घटकों में देश द्वारा की गई प्रगति का 
मूल्यांकन करता है।

�	अवसर: यह व्यक्तिगत अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और 
विकल्प, समावेशिता और उन्नत शिक्षा तक पहुँच पर 
केंद्रित है।

सूचकांक के निष्कर्ष: 
	¶ उच्चतम SPI स्कोर: पुद्दुचेरी
	¶ न्यूनतम SPI स्कोर: झारखंड और बिहार
	¶ बुनियादी मानवीय आवश्यकताएँ: गोवा, पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप और 

चंडीगढ़ जल, स्वच्छता और आश्रय के क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले 
शीर्ष चार राज्य हैं।

	¶ कल्याण की नींव: मिज़ोरम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और गोवा 
सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं।

	¶ पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिये मिज़ोरम, नगालैंड और मेघालय शीर्ष 
तीन राज्य हैं।

	¶ अवसर: अवसर प्रदान करने के संबंध में तमिलनाडु ने उच्चतम 
स्कोर हासिल किया है।

	¶ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष ज़िले: आइजोल (मिज़ोरम), 
सोलन (हिमाचल प्रदेश) और शिमला (हिमाचल प्रदेश) सर्वश्रेष्ठ 
प्रदर्शन करने वाले शीर्ष तीन ज़िलों के रूप में उभरे हैं।

खाद्य असुरक्षा की स्थिति 2022    

चर्चा में क्यों? 
वर्ष 2022 में भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में भुखमरी इतनी 

विकट बनी हुई है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने 
2022 को 'अभूतपूर्व भुखमरी का वर्ष (The year of 
Unprecedented Hunger)' कहा है।
	¶ खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, वर्ष 2020 में दुनिया 

भर में लगभग 307 करोड़ लोग स्वस्थ आहार नहीं ले सके। भारत 
इस वैश्विक आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।

विभिन्न रिपोर्टों के मुख्य अंश:
	¶ विश्व खाद्य कार्यक्रम:
�	विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के अनुसार, वर्ष 2019 के 

बाद से गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की 
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संख्या लगभग तीन गुना हो गई है और लगभग 828 मिलियन 
लोग हर रात भूखे पेट सोते हैं।

�	खाद्य सुरक्षा ने विशेष रूप से युद्धग्रस्त स्थानों और जलवायु 
आपदाओं से बर्बाद हुए स्थानों में पूर्व-महामारी के स्तर को पार 
कर लिया है।

	¶ फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर: 
�	खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture 

Organization- FAO) की नई रिपोर्ट, द फ्यूचर 
ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर - ड्राइवर्स और ट्रिगर्स फॉर 
ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार, अगर कृषि और खाद्य प्रणाली भविष्य 
में भी वर्तमान जैसी ही रही तो आने वाले समय में विश्व को 
निरंतर खाद्य असुरक्षा की समस्या का सामना करना पड़ेगा।

�	यदि कृषि खाद्य प्रणाली समान बनी रहती है तो भविष्य में विश्व 
लगातार खाद्य असुरक्षा, घटते संसाधनों और अस्थिर आर्थिक 
विकास का सामना करेगा। 

�	कृषि खाद्य लक्ष्यों सहित सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को 
पूरा करने के लिये विश्व "ऑफ ट्रैक" है।

�	वर्ष 2050 तक विश्व में 10 बिलियन लोगों के लिये भोजन की 
आवश्यकता होगी तथा यदि वर्तमान रुझानों को बदलने के लिये 
महत्त्वपूर्ण प्रयास नहीं किये गए तो यह एक अभूतपूर्व चुनौती 
होगी।

	¶ वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI): 
�	वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2022 में भारत 121 देशों 

में से 107वें स्थान पर है।
�	दक्षिण एशियाई देशों में भारत (107), श्रीलंका (64), नेपाल 

(81), बांग्लादेश (84) तथा पाकिस्तान (99) भी अच्छी 
स्थिति में नहीं है।

�	विश्व स्तर पर हाल के वर्षों में भुखमरी के खिलाफ प्रगति काफी 
हद तक स्थिर रही है, वर्ष 2022 में 18.2 का वैश्विक स्कोर वर्ष 
2014 में 19.1 की तुलना में थोड़ा बेहतर हुआ है। हालाँकि वर्ष 
2022 का GHI स्कोर अभी भी ‘मध्यम’ है।

	¶ FSSAI का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI):
�	राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है, उसके 

बाद गुजरात और महाराष्ट्र हैं।
�	तमिलनाडु ने 100 के पैमाने पर कुल 82.5 अंक हासिल 

किये। मापदंडों में मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, 
अनुपालन, खाद्य परीक्षण- बुनियादी ढांँचा तथा निगरानी, 
प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण व उपभोक्ता अधिकारिता 
शामिल हैं।

�	केंद्रशासित प्रदेशों (UT) में जम्मू-कश्मीर 68.5 के स्कोर के 
साथ राष्ट्रीय राजधानी से बेहतर प्रदर्शन करते हुए सूची में सबसे 
ऊपर है, इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (66) और 
चंडीगढ़ (58) का स्थान है।

	¶ वास्तविक रिपोर्ट:
�	खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिये भारत के उपकरण लक्षित 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TDPS) के तहत 90 मिलियन 
से अधिक पात्र लोगों को कानूनी अधिकारों से बाहर रखा गया 
है। 

�	भारत की जनगणना 2011 योजना द्वारा कवर किये जाने वाले 
लोगों की संख्या पर पहुँचने के लिये डेटा का स्रोत बनी हुई है। 
परिणामस्वरूप बाद के वर्षों में आबादी के एक बड़े हिस्से का 
बहिष्कार देखा गया है।

�	कानूनी ढाँचे में इस अंतर्निर्मित भ्रांति के कारण कम-से-कम 
12% आबादी कानूनी अधिकारों से बाहर हो गई।

भूख/कुपोषण उन्मूलन के लिये भारत की पहलें:
	¶  ईट राइट इंडिया मूवमेंट 
	¶ पोषण अभियान
	¶ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
	¶ फूड फोर्टिफिकेशन 
	¶ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
	¶ मिशन इंद्रधनुष 
	¶ एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना
	¶ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन
	¶ भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाएँ।
	¶ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष।
	¶ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

किशोरों हेतु सहमति की आयु
चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के 
संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) के तहत दायर एक 
मामले को खारिज करते हुए कहा कि भारत के विधि आयोग को किशोरों 
हेतु सहमति की उम्र पर पुनर्विचार करना होगा।
	¶ न्यायालय ने कहा, 18 साल से कम उम्र की लड़की द्वारा सहमति 

के पहलू पर विचार करना होगा अगर यह वास्तव में भारतीय दंड 
संहिता और/या पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध है।
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यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012:
	¶ यह 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में 

परिभाषित करता है और बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, 
बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये हर 
स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हित तथा कल्याण को सर्वोपरि मानता है।

	¶ यह यौन शोषण के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है, जिसमें 
भेदक और गैर-भेदक हमले, साथ ही यौन उत्पीड़न एवं अश्लील 
साहित्य शामिल हैं।

	¶ ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियों में यौन हमलों की घटनाएँ बढ़ 
गई हैं, जैसे कि जब दुर्व्यवहार का सामना करने वाला बच्चा मानसिक 
रूप से बीमार होता है अथवा जब दुर्व्यवहार परिवार के किसी 
सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक या डॉक्टर जैसे विश्वसनीय लोगों 
द्वारा किया जाता है।

	¶ यह जाँच प्रक्रिया के दौरान पुलिस को बाल संरक्षक की भूमिका भी 
प्रदान करता है।

	¶ अधिनियम में कहा गया है कि बाल यौन शोषण के मामले का 
निपटारा अपराध की रिपोर्ट की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया 
जाना चाहिये।

	¶ अगस्त 2019 में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में मृत्युदंड सहित 
कठोर सज़ा देने के लिये इसमें संशोधन किया गया था।

UDISE प्लस रिपोर्ट
चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्कूली शिक्षा पर संयुक्त ज़िला शिक्षा 
सूचना प्रणाली प्लस (UDISE Plus) रिपोर्ट, 2021-22 जारी की 
है।
	¶ शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिये प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक 

(PGI) भी जारी किया है।

UDISE Plus रिपोर्ट:
	¶ यह स्कूली छात्रों के नामांकन और स्कूल छोड़ने की दर, स्कूलों में 

शिक्षकों की संख्या एवं शौचालय, भवन तथा बिजली जैसी अन्य 
बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला एक 
समग्र अध्ययन है।

	¶ इसे वर्ष 2018-2019 में डेटा प्रविष्टि में तेज़ी लाने, त्रुटियों को कम 
करने, डेटा गुणवत्ता में सुधार करने और डेटा सत्यापन को आसान 
बनाने हेतु शुरु किया गया था।

	¶ यह स्कूल और उसके संसाधनों से संबंधित कारकों के विषय में 
विवरण एकत्र करने संबंधी एक एप्लीकेशन है।

	¶ यह UDISE का एक अद्यतित और उन्नत संस्करण है, जिसे 
शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 में शुरू किया गया था।

UDISE Plus रिपोर्ट, 2021-22 के निष्कर्ष:
	¶ नामांकन में गिरावट:
�	प्री-प्राइमरी स्तर पर:

�	वर्ष 2021-2022 में कुल 94.95 लाख छात्रों ने प्री-प्राइमरी 
कक्षाओं में प्रवेश लिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 
10% की गिरावट को दर्शाता है (जब इन कक्षाओं में 
1.06 करोड़ बच्चों ने प्रवेश लिया था)।

�	हालाँकि वर्ष 2020-2021 में प्री-प्राइमरी कक्षाओं में इससे 
पूर्व (1.35 करोड़) की तुलना में 21% की गिरावट दर्ज 
की गई थी क्योंकि महामारी व लॉकडाउन के परिणामस्वरूप 
स्कूल बंद हो गए थे तथा कक्षाएँ ऑनलाइन चल रही थीं।

�	प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर:
�	प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) में नामांकन में भी 

पहली बार गिरावट दर्ज की गई है, जो वर्ष 2020-2021 
के 12.20 लाख से गिरकर वर्ष 2021-2022 में 12.18 
लाख पर पहुँच गया है।

�	हालाँकि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों की 
कुल संख्या 19 लाख बढ़कर 25.57 करोड़ हो गई है।

	¶ स्कूलों की संख्या में गिरावट:
�	वर्ष 2020-21 के 15.09 लाख की तुलना में वर्ष 2021-22 में 

स्कूलों की कुल संख्या 14.89 लाख दर्ज की गई।
�	यह गिरावट मुख्य रूप से निजी और अन्य प्रबंधन स्कूलों 

के बंद होने तथा विभिन्न राज्यों द्वारा स्कूलों के समूह/
क्लस्टरिंग के कारण दर्ज की गई।

�	वर्ष 2020-2021 में शिक्षकों की संख्या 96.96 लाख थी जो वर्ष 
2021-2022 में 1.89 लाख की कमी के साथ 95.07 लाख दर्ज 
की गई गई।

	¶ कंप्यूटर सुविधाएँ और इंटरनेट तक पहुँच:
�	इसके अनुसार 44.75% स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध 

होने के साथ केवल 33.9% स्कूलों की ही इंटरनेट तक पहुँच 
थी।

�	हालाँकि, पूर्व-कोविड की तुलना में इसमें सुधार दर्ज किया गया, 
जब केवल 38.5% स्कूलों में कंप्यूटर थे और 22.3% स्कूलों 
में इंटरनेट की सुविधा थी।

	¶ सकल नामांकन अनुपात (GER):
�	यह शिक्षा के विशिष्ट स्तर में नामांकन की तुलना संबंधित आयु 

वर्ग की आबादी से करता ह1ै।
�	समग्र सुधार:
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�	प्राथमिक कक्षाओं के लिये GER, वर्ष 2018-2019 के 
101.3% से बढ़कर वर्ष 2021-2022 में 104.8% हो गया है।

�	यह माध्यमिक कक्षाओं के लिये वर्ष 2021-22 में 79.6%, वर्ष 
2018-19 में 76.9% और उच्च माध्यमिक स्तर के लिये 
50.14% से बढ़कर 57.6% हो गया है।
�	श्रेणी-वार सुधार:

�	वर्ष 2020-21 में 4.78 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 में 
अनुसूचित जाति नामांकन की कुल संख्या बढ़कर 4.82 करोड़ 
हो गई।

�	वर्ष 2020-21 के 2.49 करोड़ से वर्ष 2021-22 में कुल 
अनुसूचित जनजाति नामांकन बढ़कर 2.51 करोड़ हो गया।

�	कुल अन्य पिछड़े छात्र भी वर्ष 2021-22 में बढ़कर 11.48 
करोड़ हो गए, जो वर्ष 2020-21 में 11.35 करोड़ थे।

�	वर्ष 2020-21 के 21.91 लाख की तुलना में वर्ष 2021-22 में 
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) का कुल नामांकन 
22.67 लाख है।

	¶ लैंगिक समानता सूचकांक (GPI):
�	वर्ष 2021-22 में 12.29 करोड़ से अधिक लड़कियों ने प्राथमिक 

से उच्च माध्यमिक में दाखिला लिया है, जो वर्ष 2020-21 में 
लड़कियों के नामांकन की तुलना में 8.19 लाख की वृद्धि दर्शाता 
है।
�	GER का लिंग समानता सूचकांक (GPI) स्कूल में 

लड़कियों के प्रतिनिधित्व को उनकी जनसंख्या के संबंध में 
संबंधित आयु वर्ग में दर्शाता है।

UDISE प्लस रिपोर्ट
चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्कूली शिक्षा पर संयुक्त ज़िला शिक्षा 
सूचना प्रणाली प्लस (UDISE Plus) रिपोर्ट, 2021-22 जारी की 
है।
	¶ शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिये प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक 

(PGI) भी जारी किया है।

UDISE Plus रिपोर्ट:
	¶ यह स्कूली छात्रों के नामांकन और स्कूल छोड़ने की दर, स्कूलों में 

शिक्षकों की संख्या एवं शौचालय, भवन तथा बिजली जैसी अन्य 
बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला एक 
समग्र अध्ययन है।

	¶ इसे वर्ष 2018-2019 में डेटा प्रविष्टि में तेज़ी लाने, त्रुटियों को कम 
करने, डेटा गुणवत्ता में सुधार करने और डेटा सत्यापन को आसान 
बनाने हेतु शुरु किया गया था।

	¶ यह स्कूल और उसके संसाधनों से संबंधित कारकों के विषय में 
विवरण एकत्र करने संबंधी एक एप्लीकेशन है।

	¶ यह UDISE का एक अद्यतित और उन्नत संस्करण है, जिसे 
शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 में शुरू किया गया था।

UDISE Plus रिपोर्ट, 2021-22 के निष्कर्ष:
	¶ नामांकन में गिरावट:
�	प्री-प्राइमरी स्तर पर:

�	वर्ष 2021-2022 में कुल 94.95 लाख छात्रों ने प्री-प्राइमरी 
कक्षाओं में प्रवेश लिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 
10% की गिरावट को दर्शाता है (जब इन कक्षाओं में 
1.06 करोड़ बच्चों ने प्रवेश लिया था)।

�	हालाँकि वर्ष 2020-2021 में प्री-प्राइमरी कक्षाओं में इससे 
पूर्व (1.35 करोड़) की तुलना में 21% की गिरावट दर्ज 
की गई थी क्योंकि महामारी व लॉकडाउन के परिणामस्वरूप 
स्कूल बंद हो गए थे तथा कक्षाएँ ऑनलाइन चल रही थीं।

�	प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर:
�	प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) में नामांकन में भी 

पहली बार गिरावट दर्ज की गई है, जो वर्ष 2020-2021 
के 12.20 लाख से गिरकर वर्ष 2021-2022 में 12.18 
लाख पर पहुँच गया है।

�	हालाँकि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों की 
कुल संख्या 19 लाख बढ़कर 25.57 करोड़ हो गई है।

	¶ स्कूलों की संख्या में गिरावट:
�	वर्ष 2020-21 के 15.09 लाख की तुलना में वर्ष 2021-22 में 

स्कूलों की कुल संख्या 14.89 लाख दर्ज की गई।
�	यह गिरावट मुख्य रूप से निजी और अन्य प्रबंधन स्कूलों 

के बंद होने तथा विभिन्न राज्यों द्वारा स्कूलों के समूह/
क्लस्टरिंग के कारण दर्ज की गई।

�	वर्ष 2020-2021 में शिक्षकों की संख्या 96.96 लाख थी जो वर्ष 
2021-2022 में 1.89 लाख की कमी के साथ 95.07 लाख दर्ज 
की गई गई।

	¶ कंप्यूटर सुविधाएँ और इंटरनेट तक पहुँच:
�	इसके अनुसार 44.75% स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध 

होने के साथ केवल 33.9% स्कूलों की ही इंटरनेट तक पहुँच 
थी।

�	हालाँकि, पूर्व-कोविड की तुलना में इसमें सुधार दर्ज किया गया, 
जब केवल 38.5% स्कूलों में कंप्यूटर थे और 22.3% स्कूलों 
में इंटरनेट की सुविधा थी।
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	¶ सकल नामांकन अनुपात (GER):
�	यह शिक्षा के विशिष्ट स्तर में नामांकन की तुलना संबंधित आयु 

वर्ग की आबादी से करता ह1ै।
�	समग्र सुधार:

�	प्राथमिक कक्षाओं के लिये GER, वर्ष 2018-2019 के 
101.3% से बढ़कर वर्ष 2021-2022 में 104.8% हो गया है।

�	यह माध्यमिक कक्षाओं के लिये वर्ष 2021-22 में 79.6%, वर्ष 
2018-19 में 76.9% और उच्च माध्यमिक स्तर के लिये 
50.14% से बढ़कर 57.6% हो गया है।
�	श्रेणी-वार सुधार:

�	वर्ष 2020-21 में 4.78 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 में 
अनुसूचित जाति नामांकन की कुल संख्या बढ़कर 4.82 करोड़ 
हो गई।

�	वर्ष 2020-21 के 2.49 करोड़ से वर्ष 2021-22 में कुल 
अनुसूचित जनजाति नामांकन बढ़कर 2.51 करोड़ हो गया।

�	कुल अन्य पिछड़े छात्र भी वर्ष 2021-22 में बढ़कर 11.48 
करोड़ हो गए, जो वर्ष 2020-21 में 11.35 करोड़ थे।

�	वर्ष 2020-21 के 21.91 लाख की तुलना में वर्ष 2021-22 में 
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) का कुल नामांकन 
22.67 लाख है।

	¶ लैंगिक समानता सूचकांक (GPI):
�	वर्ष 2021-22 में 12.29 करोड़ से अधिक लड़कियों ने प्राथमिक 

से उच्च माध्यमिक में दाखिला लिया है, जो वर्ष 2020-21 में 
लड़कियों के नामांकन की तुलना में 8.19 लाख की वृद्धि दर्शाता 
है।
�	GER का लिंग समानता सूचकांक (GPI) स्कूल में 

लड़कियों के प्रतिनिधित्व को उनकी जनसंख्या के संबंध में 
संबंधित आयु वर्ग में दर्शाता है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली की स्थिति:
	¶ परिचय:
�	PGI के अनुसार, भारतीय शिक्षा प्रणाली लगभग 14.9 लाख 

विद्यालयों, 95 लाख शिक्षकों और लगभग 26.5 करोड़ छात्रों 
के साथ दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है।

�	शिक्षा की वर्तमान स्थिति के समक्ष बड़ी चुनौतियों के अंतर्गत 
पर्याप्त बुनियादी ढाँचा की कमी, शिक्षा पर कम सरकारी खर्च 
(जीडीपी के 3.5 फीसदी से भी कम) आदि है।

	¶ संबंधित पहलें:
�	नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग
�	सर्व शिक्षा अभियान (SSA)

�	प्रज्ञाता
�	मध्याह्न भोजन योजना
�	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
�	पीएम श्री स्कूल (PM SHRI Schools)
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा
हाल ही में मानवाधिकार परिषद (HRC) का सार्वभौमिक 

आवधिक समीक्षा (UPR) सत्र जिनेवा में आयोजित किया गया था, 
जहाँ सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (UPR) कार्य समूह द्वारा भारत के 
मानवाधिकार रिकॉर्ड की जाँच की गई थी।
सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (UPR):
	¶ परिचय:
�	UPR एक अनूठी प्रक्रिया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 

सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आवधिक समीक्षा की 
जाती है।

�	चूँकि इसकी पहली बैठक अप्रैल 2008 में हुई थी, सभी 193 
संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों की समीक्षा पहले, दूसरे और तीसरे 
यूपीआर चक्र के दौरान तीन बार की गई है।

�	इस तंत्र का अंतिम उद्देश्य सभी देशों में मानवाधिकारों की स्थिति 
में सुधार करना और जहाँ कहीं भी मानवाधिकार उल्लंघन होते 
हैं, उन्हें संबोधित करना है। वर्तमान में,इस तरह का कोई अन्य 
सार्वभौमिक तंत्र मौजूद नहीं है।

�	समीक्षा प्रक्रिया के दौरान राज्यों ने अपनी पिछली समीक्षाओं के 
दौरान की गई सिफारिशों को लागू करने के लिये उठाए गए 
विशिष्ट कदमों की रूपरेखा तैयार की और उनके हाल के 
मानवाधिकारों के विकास पर प्रकाश डाला।

	¶ भारत के लिये यूपीआर:
�	भारत की समीक्षा के लिये प्रतिवेदक ("ट्रोइका") के रूप में 

समर्थन देने वाले तीन देश प्रतिनिधि हैं: सूडान, नेपाल और 
नीदरलैंड।

�	यह समीक्षा यूपीआर के चौथे चक्र की शुरुआत को चिह्नित 
करती है। भारत की पहली, दूसरी और तीसरी यूपीआर समीक्षा 
क्रमशः अप्रैल 2008, मई 2012 और मई 2017 में हुई थी।

	¶ समीक्षा का आधार:
�	राष्ट्रीय रिपोर्ट - समीक्षाधीन राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई 

जानकारी।
�	स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों और समूहों की रिपोर्ट में निहित 

जानकारी, जिन्हें विशेष प्रक्रियाओं, मानवाधिकार संधि निकायों 
और अन्य संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के रूप में जाना जाता है।

�	राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों, क्षेत्रीय संगठनों और नागरिक 
समाज समूहों सहित अन्य हितधारकों द्वारा प्रदान की गई 
जानकारी।
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समीक्षा के प्रमुख बिंदु:
	¶ ग्रीस, नीदरलैंड और वेटिकन सिटी ने भारत सरकार से धर्म की 

स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और मानवाधिकार रक्षकों तथा धार्मिक 
अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान 
किया।
�	भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों 

और कार्यकर्त्ताओं की भूमिका की सराहना करता है, बशर्तें इन 
समूहों और व्यक्तियों की गतिविधियाँ देश के कानून के अनुरूप 
होनी चाहिये।

	¶ जर्मनी ने भारत में विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-
साथ महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों की स्थिति को लेकर 
चिंता व्यक्त की।

	¶ जर्मनी ने यह भी कहा कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम को 
भारत में "संघ की स्वतंत्रता" को "अनुचित रूप से प्रतिबंधित" नहीं 
करना चाहिये।
�	जर्मन प्रतिनिधि ने भारत से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 

मज़बूत करने का आह्वान किया और कहा कि दलितों के 
खिलाफ भेदभाव समाप्त होना चाहिये।

	¶ नेपाल ने भारत से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने 
और बाल विवाह को समाप्त करने के उपायों को मज़बूत करने का 
आह्वान किया।

	¶ रूस ने भारत से ऐसी नीतियाँ जारी रखने को कहा जिससे गरीबी 
उन्मूलन हो साथ ही 'ज़िम्मेदार कॉरपोरेट व्यवहार' का आह्वान 
किया।

	¶ भारत ने कहा कि कुछ संगठनों के खिलाफ उनकी अवैध क्रियाओं 
के कारण कार्रवाई की गई, जिसमें धन के दुर्भावनापूर्ण पुन: 
अनुमार्गण (Re-Routing) और मौजूदा कानूनी प्रावधानों, 
विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों और भारत के कर कानून का जान-
बूझकर एवं निरंतर उल्लंघन शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद:
	¶ परिचय:
�	मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-

सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार 
और संरक्षण को मज़बूत करने हेतु ज़िम्मेदार है।

	¶ गठन:
�	इस परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 

किया गया था। इसने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग 
का स्थान लिया था।

�	मानवाधिकार हेतु उच्चायुक्त का कार्यालय (OHCHR) 
मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

�	OHCHR का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।

	¶ सदस्य:
�	इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है जो 

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा चुने जाते हैं।
�	परिषद की सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है। 

इसकी सीटों का वितरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है:
�	अफ्रीकी देश: 13 सीटें
�	एशिया-प्रशांत देश: 13 सीटें
�	लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देश: 8 सीटें
�	पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश: 7 सीटें
�	पूर्वी यूरोपीय देश: 6 सीटें

�	परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है और 
लगातार दो कार्यकाल की सेवा के बाद कोई भी सदस्य तत्काल 
पुन: चुनाव के लिये पात्र नहीं होता है।

	¶ प्रक्रिया और तंत्र:
�	सलाहकार समिति: यह परिषद के "थिंक टैंक" के रूप में कार्य 

करता है जो इसे विषयगत मानवाधिकार मुद्दों पर विशेषज्ञता और 
सलाह प्रदान करता है।

�	शिकायत प्रक्रिया: यह लोगों और संगठनों को  मानवाधिकार 
उल्लंघन से जुड़े मामलों को परिषद के ध्यान में लाने की 
अनुमति देता है।

�	संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रिया: ये विशेष प्रतिवेदक, विशेष 
प्रतिनिधियों, स्वतंत्र विशेषज्ञों और कार्य समूहों से बने होते हैं जो 
विशिष्ट देशों में विषयगत मुद्दों या मानव अधिकारों की स्थितियों 
की निगरानी, जाँच करने, सलाह देने और सार्वजनिक रूप से 
रिपोर्ट करने का कार्य करते हैं।

स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, 
2022
चर्चा में क्यों?

हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा स्टेट ऑफ फूड 
एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट का 2022 संस्करण जारी किया गया।
	¶ यह फ्लैगशिप रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष तैयार की जाती है।
	¶ रिपोर्ट में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि कैसे हमारी कृषि-खाद्य 

प्रणालियों में ऑटोमेशन सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में 
योगदान दे सकता है और नीति निर्माताओं को लाभ को अधिकतम 
करने तथा जोखिमों को कम करने के बारे में सिफारिशें प्रदान करता 
है।
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एग्रीकल्चर ऑटोमेशन:
	¶ एग्रीकल्चर ऑटोमेशन, जिसमें ट्रैक्टर से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक 

शामिल है, खाद्य उत्पादन को अधिक कुशल और पर्यावरण के 
अनुकूल बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

	¶ यदि छोटे पैमाने के उत्पादकों और अन्य हाशिये के समूहों के लिये 
ऑटोमेशन तक पहुँच दुर्गम बनी रहती है तो इससे असमानताओं में 
भी वृद्धि हो सकती है।

प्रमुख बिंदु
	¶ रिपोर्ट में विभिन्न तकनीकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दुनिया भर 

के 27 केस स्टडीज़ को शामिल किया गया।
�	27 सेवा प्रदाताओं में से केवल 10 की स्थिति ही फायदेमंद और 

आर्थिक रूप से टिकाऊ है।
	¶ प्रति 1,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के लिये उपलब्ध ट्रैक्टरों की 

संख्या संबंधी आँकड़ों के अनुसार, क्षेत्रों में मशीनीकरण की दिशा 
में असमान प्रगति हुई है।

	¶ उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया के उच्च आय वाले देश 
1960 के दशक तक काफी अधिक यंत्रीकृत थे लेकिन निम्न और 
मध्यम आय वाले देशों मेंं मशीनीकरण का स्तर निम्न था।

	¶ विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका में इसकी सीमितता के साथ देशों 
और इनके बीच ऑटोमेशन के प्रसार में व्यापक असमानताएँरही हैं।
�	उदाहरण के लिये वर्ष 2005 में जापान में प्रति 1,000 हेक्टेयर 

कृषि योग्य भूमि पर 400 से अधिक ट्रैक्टर थे, जबकि घाना में 
यह आँकड़ा केवल 4 था।

�	उप-सहारा अफ्रीका में मानव और पशु शक्ति पर कृषि क्षेत्र की 
अधिक निर्भरता के कारण उत्पादकता सीमित रही है।

सुझाव:
	¶ एग्रीकल्चर ऑटोमेशन नीति द्वारा कृषि खाद्य प्रणालियों के टिकाऊ 

और लचीलेपन को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
	¶ नीति निर्माताओं को श्रम-प्रचुर क्षेत्रों के संदर्भ में ऑटोमेशन पर 

सब्सिडी देने से बचना चाहिये।
�	एग्रीकल्चर ऑटोमेशन की वजह से ऐसे क्षेत्रों में बेरोज़गारी की 

स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहाँ ग्रामीण श्रमिक प्रचुर मात्रा में 
होने के साथ मज़दूरी कम है।

	¶ नीति निर्माताओं को ऑटोमेशन को अपनाने के लिये एक सक्षम 
वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

	¶ संक्रमण की स्थिति के दौरान नौकरी खोने के अधिक जोखिम वाले 
कम कुशल श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये।

खाद्य और कृषि संगठन :
	¶ परिचय:
�	FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी की 

समस्या को समाप्त करने के लिये वैश्विक पहल को निर्देशित 
करती है।

�	प्रत्येक वर्ष विश्व में 16 अक्तूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया 
जाता है। यह दिवस FAO की स्थापना की वर्षगाँठ की याद 
में मनाया जाता है।

�	यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है जो रोम 
(इटली) में स्थित है। इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम और 
कृषि विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) भी इसमें 
शामिल हैं।

	¶ FAO की पहलें:
�	विश्व स्तरीय महत्त्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (GIAHS)।
�	विश्व में मरुस्थलीय टिड्डी की स्थिति पर नज़र रखना।
�	FAO और WHO के खाद्य मानक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन 

के मामलों के संबंध में कोडेक्स एलेमेंट्रिस आयोग (CAC) 
उत्तरदायी निकाय है।

�	खाद्य और कृषि के लिये प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज़ पर अंतर्राष्ट्रीय 
संधि को वर्ष 2001 में FAO के 31वें सत्र में अपनाया गया 
था।

	¶ फ्लैगशिप पब्लिकेशन (Flagship Publications):
�	वैश्विक मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर की स्थिति 

(SOFIA)।
�	विश्व के वनों की स्थिति (SOFO)।
�	वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI)।
�	खाद्य और कृषि की स्थिति (SOFA)।
�	कृषि कोमोडिटी बाज़ार की स्थिति (SOCO)।

स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA)
चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA) की संस्थापक 
इलाबेन भट्ट का निधन हो गया।
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इलाबेन भट्ट:
	¶ वह एक प्रसिद्ध गांधीवादी, सशक्त अग्रणी महिला कार्यकर्त्ता थीं।
	¶ इलाबेन को उनके काम के लिये कई सम्मान मिले, उन्हें पद्म भूषण, 

मैग्सेसे पुरस्कार और इंदिरा गांधी सद्भावना पुरस्कार सहित कई 
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

	¶ वह संसद सदस्य और भारत सरकार के योजना आयोग की सदस्य 
थीं।

	¶ उन्होंने इन सभी अवसरों का उपयोग भारतीय महिलाओं की स्थिति 
में संरचनात्मक सुधार लाने के लिये किया।

	¶ वह वर्ष 1955 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन में शामिल हुईं, यह 
एक ऐसा संघ था जो वर्षं 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कपड़ा 
हड़ताल के बाद प्रसिद्ध हुआ।

	¶ यूनियन की महिला विंग में उनके काम और कपड़ा क्षेत्र में महिला 
प्रवासियों के साथ लगातार बातचीत ने उन्हें स्वयं सहायता समूह की 
अवधारणा के लिये प्रेरित किया।

स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA):
	¶ SEWA का उद्भव वर्ष 1920 में अनसूया साराभाई और महात्मा 

गांधी द्वारा स्थापित टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (TLA) से हुआ 
था, लेकिन वर्ष 1972 तक यह ट्रेड यूनियन के रूप में पंजीकृत नहीं 
हो सका क्योंकि इसके सदस्यों के पास कोई "नियोक्ता" नहीं था और 
ऐसे में उन्हें श्रमिकों के रूप में नहीं देखा जाता था।
�	वर्ष 1981 में आरक्षण विरोधी दंगों के बाद जिसमें चिकित्सा 

शिक्षा में दलित वर्ग के लिये आरक्षण का समर्थन करने के लिये 
भट्ट समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था, TLA और 
SEWA अलग हो गए।

	¶ वर्ष 1974 की शुरुआत में गरीब महिलाओं को छोटे ऋण प्रदान 
करने के लिये सेवा बैंक की स्थापना की गई थी।

	¶ यह एक पहल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा माइक्रोफाइनेंस 
आंदोलन के रूप में मान्यता दी गई थी।

	¶ मात्र 10 रुपए के वार्षिक सदस्यता शुल्क के साथ, कोई भी स्व-
नियोजित व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है।

	¶ इसका नेटवर्क भारत के 18 राज्यों, दक्षिण एशिया के अन्य देशों, 
दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है।

	¶ इसने महिलाओं को कौशल और प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त 
बनाकर व्यक्तिगत एवं राजनीतिक, सामाजिक संकटों के समय 
उनका पुनर्वास करने में मदद की है।

	¶ इसने बड़ी संख्या में महिलाओं को रोज़गार प्रदान किया और वस्त्रों 
के सहकारी उत्पादन, उपभोग तथा विपणन को बढ़ावा दिया जो 
भारत के औद्योगीकरण का मूल था।

	¶ इसने भारत में ट्रेड यूनियनवाद और श्रमिक आंदोलन की दिशा को 
भी निर्णायक रूप से प्रभावित किया।

SEWA की उपलब्धियाँ:
	¶ असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (2008), राष्ट्रीय 

ग्रामीण आजीविका मिशन (2011), और स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 
(2014) को SEWA के संघर्ष की सफलता के रूप में देखा 
जाता है।

	¶ पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) योजना को 
SEWA के माइक्रोफाइनेंस मॉडल से प्रेरित माना जा रहा है।

	¶ महामारी के दौरान SEWA ने विक्रेताओं को खरीदारों से जोड़ने 
के लिये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अनुबंध लॉन्च किया, ताकि 
लॉकडाउन के दौरान खान-पान संबंधी समस्या न हो।

नई चेतना-पहल बदलाव की
चर्चा में क्यों?

हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय ने "नई चेतना-पहल बदलाव की" 
लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ समुदाय-नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभियान 
शुरू किया है।
	¶ केरल ने भी इसी प्रकार की पहल कुदुम्बश्री मिशन के तहत अभियान 

शुरू किया।

नई चेतना-पहल बदलाव की, अभियान
	¶ परिचय:
	¶ यह चार सप्ताह का अभियान है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को हिंसा 

को पहचानने और रोकने एवं उन्हें उनके अधिकारों के बारे में 
जागरूक करने के लिये तैयार करना है।
�	गतिविधियाँ 'लैंगिक समानता और लिंग आधारित हिंसा' के 

विषय पर केंद्रित होंगी।
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	¶ लक्ष्य:
�	यह एक वार्षिक अभियान होगा जो प्रत्येक वर्ष विशिष्ट लैंगिक 

मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस वर्ष अभियान का लक्ष्य लिंग 
आधारित हिंसा है।

	¶ कार्यान्वयन एजेंसी:
�	यह अभियान सभी राज्यों द्वारा नागरिक समाज संगठनों (Civil 

Society Organisations- CSO) के भागीदारों के 
सहयोग से लागू किया जाएगा और राज्यों, ज़िलों एवं ब्लॉकों 
सहित सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से क्रियान्वित किया जाएगा, 
जिसमें विस्तारित समुदाय के साथ सामुदायिक संस्थानों को 
शामिल किया जाएगा।।

	¶ महत्त्व:
�	अभियान हिंसा के मुद्दों को स्वीकार करने, पहचानने और 

संबोधित करने हेतु ठोस प्रयास करने के लिये सभी संबंधित 
विभागों एवं हितधारकों को एक साथ लाएगा।

कुदुम्बश्री मिशन
	¶ यह केरल सरकार के राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन (State 

Poverty Eradication Mission- SPEM) द्वारा 
कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम है।

	¶ मलयालम भाषा में कुदुम्बश्री नाम का अर्थ है 'परिवार की समृद्धि'। 
यह नाम 'कुदुम्बश्री मिशन' या SPEM के साथ-साथ कुदुम्बश्री 
सामुदायिक नेटवर्क का प्रतिनिधित्त्व करता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

	¶ परिचय:
�	इसे "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका 

मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana-
National Rural Livelihood Mission- 
DAY-NRLM)" के रूप में जाना जाता है।

�	यह जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 
केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है।

�	सरकार ने प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति की सिफारिश को स्वीकार 
कर वित्त वर्ष 2010-11 में "स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 
(SGSY)" को "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 
(NRLM)" में पुनर्गठित किया।

	¶ उद्देश्य:
�	इस योजना का उद्देश्य देश में ग्रामीण गरीब परिवारों हेतु कौशल 

विकास और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से 
आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण गरीबी को कम 
करना है।

	¶ उप- योजनाएँ
�	महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना:

�	कृषि-पारिस्थितिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये जो 
महिला किसानों की आय में वृद्धि करते हैं और उनकी 
इनपुट लागत और जोखिम को कम करते हैं, यह मिशन 
महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP) को 
लागू कर रहा है।।

�	स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम और आजीविका ग्रामीण 
एक्सप्रेस योजना:
�	यह अपनी गैर-कृषि आजीविका रणनीति के भाग के रूप 

में DAY-NRLM स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम 
(SVEP) और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 
(AGEY) कार्यान्वित कर रहा है।

�	SVEP का उद्देश्य स्थानीय उद्यमों की स्थापना के लिये 
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों का समर्थन करना है।

�	AGEY को अगस्त 2017 में शुरू किया गया था, जो दूरदराज़ 
के ग्रामीण गाँवों को जोड़ने के लिये सुरक्षित, सस्ती और 
सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएँ प्रदान करता 
है।

�	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनाा:
�	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 

(DDUGKY) का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के प्लेसमेंट 
से जुड़े कौशल का निर्माण करना और उन्हें अर्थव्यवस्था 
के अपेक्षाकृत उच्च मजदूरी वाले रोजगार क्षेत्रों में रखना है।

�	ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान:
�	31 बैंकों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में, ग्रामीण 

युवाओं को लाभकारी स्वरोजगार लेने के लिये कुशल 
बनाने के लिये ग्रामीण स्वरोजगार संस्थानों (RSETIs) 
को सहायता प्रदान कर रहा है।
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विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के 
तहत समलैंगिक विवाह
चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के 
तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाले दो समलैंगिक 
जोड़ों की याचिका पर केंद्र और भारत के महान्यावादी को नोटिस जारी 
किया है।
	¶ कई याचिकाओं के परिणामस्वरूप भारत के मुख्य न्यायाधीश डी 

वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने नोटिस 
जारी किया।

	¶ समलैंगिक विवाह की गैर-मान्यता प्राप्त भेदभाव के बराबर थी, जो 
LGBTQ+ जोड़ों की गरिमा का अपमान करती थी।

याचिकाकर्त्ताओं का पक्ष:
	¶ यह अधिनियम संविधान से उस सीमा तक अधिकारातीत है जिस हद 

तक यह समलैंगिक जोड़ों और विपरीत लिंग वाले जोड़ों के बीच 
भेदभाव करता है, समलैंगिक जोड़ों को कानूनी अधिकारों के साथ-
साथ विवाह से मिलने वाली सामाजिक मान्यता और स्थिति दोनों से 
वंचित करता है।
�	वर्ष 1954 का विशेष विवाह अधिनियम किसी भी दो व्यक्तियों 

के बीच विवाह पर लागू होना चाहिये, चाहे उनकी लिंग पहचान 
और यौन अभिविन्यास कुछ भी हो।

	¶ यदि नहीं, तो अधिनियम को अपने वर्तमान रूप में गरिमापूर्ण जीवन 
और समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित 
किया जाना चाहिये क्योंकि "यह समलैंगिक जोड़े के बीच विवाह 
करने का प्रावधान नहीं करता है"।

	¶ अधिनियम को समलैंगिक जोड़ों को भी वही सुरक्षा प्रदान करनी 
चाहिये जो अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों 
को मिलती है।

	¶ समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने में अपर्याप्त प्रगति 
हुई है; LGBTQ+ व्यक्तियों के लिये समानता का विस्तार जीवन 
के सभी क्षेत्रों में होना चाहिये जिसमें घर, कार्यस्थल और सार्वजनिक 
स्थान शामिल हैं।
�	LGBTQ+ की वर्तमान जनसंख्या देश की जनसंख्या का 

7% से 8% है।

भारत में समलैंगिक विवाह की वैधता:
	¶ विवाह के अधिकार को भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक या 

संवैधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है।

	¶ यद्यपि विवाह को विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से 
विनियमित किया जाता है लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में 
इसकी मान्यता केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक 
निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। संविधान के अनुच्छेद 141 
के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूरे भारत में सभी अदालतों 
के लिये बाध्यकारी है।

सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय:
	¶ मौलिक अधिकार के रूप में विवाह (शफीन जहान बनाम असोकन 

के.एम. और अन्य, 2018):
�	सर्वोच्च न्यायालय ने मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 

(UDHR) के अनुच्छेद 16 और पुट्टस्वामी मामले का 
उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद 
के अनुसार विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 
का अभिन्न अंग है।
�	अनुच्छेद 16 (2) के अनुसार, राज्य के अधीन किसी भी 

पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, 
जन्मस्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर न तो 
कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया 
जाएगा।

�	विवाह करने का अधिकार आंतरिक विषय है। इस अधिकार को 
संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई 
है। विश्वास और निष्ठा के मामले, जिसमें विश्वास करना भी 
शामिल है, संवैधानिक स्वतंत्रता के मूल में हैं।

	¶ LGBTQ समुदाय सभी संवैधानिक अधिकारों (नवजेत सिंह 
जोहर और अन्य बनाम केंद्र सरकार, 2018) के हकदार हैं।
�	सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि LGBTQ समुदाय के सदस्य 

अन्य नागरिकों की तरह संविधान द्वारा प्रदान किये गए सभी 
संवैधानिक अधिकारों के हकदार हैं, जिसमें “समान नागरिकता” 
और "कानून का समान संरक्षण" भी शामिल है।

विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954:
	¶ परिचय:
�	भारत में विवाह संबंधित व्यक्तिगत कानूनों- हिंदू विवाह 

अधिनियम, 1955; मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1954, या 
विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत किये जा 
सकते हैं।

�	इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका का कर्तव्य है 
कि पति और पत्नी दोनों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

�	विशेष विवाह अधिनियम, 1954 भारत की संसद का एक 
अधिनियम है जिसमें भारत और विदेशों में सभी भारतीय 
नागरिकों के लिये विवाह का प्रावधान है, चाहे दोनों पक्षों द्वारा 
किसी भी धर्म या आस्था का पालन किया जाए।
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�	जब कोई व्यक्ति इस कानून के तहत विवाह करता है तो विवाह 
व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नहीं बल्कि विशेष विवाह अधिनियम 
द्वारा शासित होता है।

	¶ विशेषताएँ:
�	दो अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों को शादी के बंधन 

में एक साथ आने की अनुमति देता है।
�	जहाँ पति या पत्नी या दोनों में से कोई हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख 

नहीं है, वहाँ विवाह के अनुष्ठापन तथा पंजीकरण दोनों के लिये 
प्रक्रिया निर्धारित करता है।

�	एक धर्मनिरपेक्ष अधिनियम होने के कारण यह व्यक्तियों को 
विवाह की पारंपरिक आवश्यकताओं से मुक्त करने में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाता है।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022
चर्चा में क्यों?

वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान 
को छोड़कर दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सभी देशों की तुलना में खराब प्रदर्शन 
किया है। यह 121 देशों में से 107वें स्थान पर है।
	¶ वैश्विक भुखमरी सूचकांक, 2021 में भारत 116 देशों में 101वें 

स्थान पर था।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक:
	¶ वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के 

स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने एवं ट्रैक करने का एक 
साधन है।

	¶ गणना: इसकी गणना चार संकेतकों के आधार पर की जाती है:
�	अल्पपोषण
�	चाइल्ड वेस्टिंग
�	चाइल्ड स्टंटिंग
�	बाल मृत्यु दर

	¶ GHI 100-बिंदु पैमाने पर भूख की गंभीरता का निर्धारण करता है 
जहाँ 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर है (शून्य भूख) और 100 को 
सबसे खराब माना जाता है।

	¶ वार्षिक रिपोर्ट: कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगरहिल्फ द्वारा संयुक्त 
रूप से प्रकाशित।

	¶ GHI एक वार्षिक रिपोर्ट है और GHI स्कोर का प्रत्येक सेट 5 
वर्ष की अवधि के डेटा का उपयोग करता है। वर्ष 2022 GHI 
स्कोर की गणना वर्ष 2017 से वर्ष 2021 के डेटा का उपयोग करके 
की जाती है।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में देशों का प्रदर्शन:
	¶ वैश्विक विकास: विश्व स्तर पर हाल के वर्षों में भुखमरी के खिलाफ 

प्रगति काफी हद तक स्थिर हो गई है; वर्ष 2022 में 18.2 का 
वैश्विक स्कोर वर्ष 2014 में 19.1 की तुलना में थोड़ा बेहतर हुआ 
है। हालाँकि, 2022 का GHI स्कोर अभी भी "मध्यम" है।
�	इस प्रगति में ठहराव के प्रमुख कारण देशों के मध्य संघर्ष, 

जलवायु परिवर्तन, कोविड -19 महामारी के आर्थिक नतीजों के 
साथ-साथ रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे अतिव्यापी संकट हैं, जिसके 
कारण वैश्विक स्तर पर खाद्य, ईंधन और उर्वरक की कीमतों में 
वृद्धि हुई है तथा यह आशंका व्यक्त की गई है कि “वर्ष 2023 
एवं उसके बाद भी भुखमरी और बढ़ेगी"।

�	सूचकांक के अनुसार, 44 ऐसे देश हैं, जिनमें वर्तमान में ‘गंभीर’ 
या ‘खतरनाक’ भुखमरी का स्तर है और न तो वैश्विक स्तर पर 
तथा न ही लगभग 46 देशों में जहाँ वर्ष 2030 तक GHI द्वारा 
भुखमरी की आशंका व्यक्त की गई है, बिना किसी बड़े बदलाव 
के इसका समाधान निकाला जा सकता है।

	¶ शीर्ष और सबसे खराब प्रदर्शनकर्त्ता:
�	GHI 2022 में बेलारूस, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, चिली, 

चीन तथा क्रोएशिया शीर्ष पाँच देश हैं।
�	चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, सेंट्रल 

अफ्रीकन रिपब्लिक और यमन सूचकांक में सबसे खराब 
प्रदर्शन करने वाले देश हैं।

	¶ भारत और पड़ोसी देश: दक्षिण एशियाई देशों में भारत (107), 
श्रीलंका (64), नेपाल (81), बांग्लादेश (84) तथा पाकिस्तान 
(99) भी अच्छी स्थिति में नहीं है।
�	भारत का स्कोर 29.1 है, जो इसे ‘गंभीर’ श्रेणी में रखता है।
�	अफगानिस्तान (109) दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है, 

जिसका प्रदर्शन सूचकांक में भारत से भी खराब है।
�	5 से कम अंक के साथ चीन 16 अन्य देशों के साथ सूचकांक 

में शीर्ष देशों में शामिल है।
	¶ चार संकेतकों में भारत का प्रदर्शन:
�	चाइल्ड वेस्टिंग: 3% के साथ भारत में चाइल्ड वेस्टिंग दर 

(लंबाई के अनुपात में कम वजन) वर्ष 2014 (15.1%) और 
यहाँ तक कि वर्ष 2000 (17.15%) की अपेक्षा दर्ज स्तरों से 
भी खराब है।
�	यह विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है 

तथा भारत की विशाल जनसंख्या के कारण इसका औसत 
और बढ़ जाता है।

�	अल्पपोषण: देश में अल्पपोषण की व्यापकता भी वर्ष 2018-
2020 के 14.6% से बढ़कर वर्ष 2019-2021 में 16.3% हो 
गई है।
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�	इसका तात्पर्य यह है कि भारत में 224.3 मिलियन लोग 
(वैश्विक स्तर पर 828 मिलियन में से) कुपोषित माने जाते 
हैं।

�	संकेतक आहार ऊर्जा सेवन की चिरकालिक कमी का 
सामना करने वाली आबादी के अनुपात को मापता है।

�	चाइल्ड स्टंटिंग और मृत्यु दर: भारत के चाइल्ड स्टंटिंग और 
बाल मृत्यु दर में सुधार हुआ है।
�	वर्ष 2014 से वर्ष 2022 के बीच बाल स्टंटिंग (उम्र के 

अनुसार कम ऊँचाई) 38.7% से घटकर 35.5% हो गई 
है।

�	इसी तुलनात्मक अवधि में बाल मृत्यु दर (पाँच वर्ष से कम 
आयु की मृत्यु दर) 4.6% से घटकर 3.3% हो गई है।

संबंधित अन्य सूचकांक/रिपोर्ट:
	¶ विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति:
�	खाद्य और कृषि संगठन, कृषि विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय 

कोष, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य 
संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया।

	¶ वैश्विक पोषण रिपोर्ट, 2021:
�	इसकी परिकल्पना वर्ष 2013 में पहले न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ 

इनिशिएटिव समिट (N4G) के बाद की गई थी।
	¶ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS):
�	सर्वेक्षण में भारत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रजनन क्षमता, 

शिशु एवं बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन की प्रथा, मातृ एवं 
शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य व 
परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग तथा गुणवत्ता आदि से 
संबंधित जानकारी प्रदान की गई है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 
संशोधन
चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने अपनी प्रमुख योजना 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' 
(BBBP Scheme) के जनादेश का विस्तार करते हुए लड़कियों को 
गैर-पारंपरिक आजीविका (NTL) विकल्पों में शामिल करने की 
घोषणा की।
	¶ लड़कियों के लिये गैर-पारंपरिक आजीविका में कौशल हेतु राष्ट्रीय 

सम्मेलन में महिला और बाल विकास मंत्रालय (MW&CD) 
ने लड़कियों को सशक्त बनाने के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान 
करने हेतु विभिन्न विभागों के बीच अभिसरण के महत्त्व पर ज़ोर 
दिया है।

BBBP योजना:
	¶ परिचय:
�	इस योजना को प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी, 2015 को लिंग 

चयनात्मक गर्भपात (Sex Selective Abortion) 
और गिरते बाल लिंग अनुपात (Declining Child 
Sex Ratio) को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू किया 
था,

�	यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक 
संयुक्त पहल है।

	¶ मुख्य उद्देश्य:
�	लिंग आधारित चयन की रोकथाम।
�	बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
�	बालिकाओं के लिये शिक्षा की उचित व्यवस्था तथा उनकी 

भागीदारी सुनिश्चित करना।
�	बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना।

	¶ BBBP के तहत अभिनव हस्तक्षेप: जिन नवाचारों ने लड़कियों के 
लिये एक सकारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र/सक्षम वातावरण बनाया है, 
उनमें शामिल हैं:
�	गुड्डी-गुड्डा बोर्ड: सार्वजनिक रूप से जन्म सांख्यिकी (लड़कों 

की संख्या की तुलना में जन्मीं  लड़कियों की संख्या) का 
प्रदर्शन। उदाहरण: जलगाँव ज़िले, महाराष्ट्र ने डिजिटल गुड्डी-
गुड्डा डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किये हैं।
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�	लिंग संबंधी रूढ़ियों को तोड़ना और पुत्र-केंद्रित अनुष्ठानों को 
चुनौती देना:

�	बालिकाओं के जन्म का उत्सव, बालिकाओं के लिये विशेष 
दिन समर्पित करना, बालिकाओं के पोषण एवं देखभाल का 
प्रतीक वृक्षारोपण अभियान। उदाहरण: कुड्डालोर (तमिलनाडु), 
बेटियों के साथ सेल्फी (जींद ज़िला, हरियाणा)।

BBBP योजना में संशोधन:
	¶ संशोधित BBBP योजना के कुछ नए उद्देश्यों में शामिल हैं:
�	माध्यमिक स्तर पर विशेष रूप से STEM (विज्ञान, 

प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) विषयों में नामांकन में 1% 
की वृद्धि सुनिश्चित करना।

�	लड़कियों और महिलाओं को प्रत्येक वर्ष कौशल प्रदान करना 
(मुख्य रूप से गैर-पारंपरिक आजीविका में)

�	सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना
�	बाल विवाह को समाप्त करने की घोषणा

	¶ योजना में अन्य बदलाव:
�	MW&CD ने लड़कियों को सशक्त बनाने के लिये 

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (व्यावसायिक सहित) प्रदान करने हेतु 
विभिन्न विभागों के बीच अभिसरण पर भी ज़ोर दिया।

�	MW&CD और कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा 
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयो के बीच समझौता ज्ञापन पर 
हस्ताक्षर किये गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 
किशोर अपनी शिक्षा पूरी करें, कौशल का निर्माण करें और 
विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कार्यबल में प्रवेश करें।

�	बड़े मिशन शक्ति के तहत गठित MW&CD के सचिव की 
अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों 
के साथ BBBP योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी।

बालिकाओं की सहायता हेतु अन्य पहल:
	¶ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
	¶ सुकन्या समृद्धि योजना
	¶ सीबीएसई उड़ान योजना
	¶ माध्यमिक शिक्षा हेतु लड़कियों को प्रोत्त्साहन राष्ट्रीय योजना
	¶ राष्ट्रीय बालिका दिवस
	¶ किशोरियों हेतु योजना

पावर्टी एंड शेयर्ड प्रॉसपैरिटी 2022: 
करेक्टिंग कोर्स
चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक ने "पावर्टी एंड शेयर्ड प्रॉसपैरिटी 2022: 
करेक्टिंग कोर्स  " शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।
प्रमुख बिंदु
	¶ वैश्विक गरीबी में कमी:
�	वैश्विक गरीबी में कमी की दर वर्ष 2015 से धीमी रही है 

लेकिन कोविड महामारी और यूक्रेन में युद्ध ने परिणामों को पूरी 
तरह से उलट दिया है।

�	वर्ष 2015 तक वैश्विक चरम-गरीबी दर में आधे से अधिक की 
गिरावट देखी गई थी।
�	तब से मंद वैश्विक आर्थिक विकास के साथ गरीबी में 

कमी की दर धीमी हो गई है।
�	जैसे, वर्ष 2030 तक अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने का 

वैश्विक लक्ष्य हासिल नहीं होगा।
	¶ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग:
�	अकेले वर्ष 2020 में अत्यधिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 

लोगों की संख्या में 70 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई, जो 
वर्ष 1990 में वैश्विक गरीबी निगरानी शुरू होने के बाद से एक 
साल की सबसे बड़ी वृद्धि है।

�	वर्तमान प्रवृत्तियों को देखते हुए 57.4 मिलियन लोग दुनिया की 
आबादी का लगभग 7%, वर्ष 2030 में 2.15 अमेरिकी डॉलर 
प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन कर रहे होंगे, जिनमें से 
अधिकांश अफ्रीका में होंगे।

	¶ असमानताओं में वृद्धि:
�	सबसे गरीब लोगों ने महामारी की सबसे बड़ी लागत वहन की। 

सबसे गरीब लोगों का 40% आय का नुकसान जो कि औसतन 
4% है, जो आय वितरण के सबसे धनी लोगों  के 20% के 
नुकसान का दोगुना है।

�	परिणामस्वरूप दशकों में पहली बार वैश्विक असमानता बढ़ी 
है।

�	वर्ष 2020 में वैश्विक औसत आय में 4% की गिरावट आई, 
यह वर्ष 1990 में औसत आय के मापन के बाद पहली गिरावट 
है।

सुझाव:
	¶ राष्ट्रीय नीतिगत सुधार गरीबी को कम करने की दिशा में मदद कर 

सकते हैं।



www.drishtiias.com/hindi

|| PT SPRINT (सामाजिक मुद्दे) || 20234242

	¶ वैश्विक सहयोग बढ़ाना भी आपेक्षित होगा।
	¶ इसके लिये राजकोषीय नीति में सरकारों को तीन मोर्चों पर तुरंत 

कार्रवाई करनी होगी:
�	व्यापक सब्सिडी से बचाव, लक्षित नकद हस्तांतरण में वृद्धि:

�	कम और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में बिजली 
सब्सिडी पर सभी खर्च का आधा हिस्सा सबसे अमीर 
20% आबादी का होता है जो अतिरिक्त बिजली का 
उपयोग करते हैं।

�	गरीब और कमज़ोर समूहों का समर्थन करने के लिये नकद 
हस्तांतरण एक अधिक प्रभावी तंत्र है।

�	दीर्घकालिक विकास पर ध्यान:
�	शिक्षा, अनुसंधान और विकास तथा बुनियादी ढाँचा 

परियोजनाओं में उच्च रिटर्न वाले निवेश आदि पर आज से 
ही ध्यान देने की आवश्यकता है।

�	संसाधनों की कमी के समय में अधिक कुशल तरीके से 
खर्च और अगले संकट के लिये बेहतर तैयारी करना 
आवश्यक है।

�	गरीबों को नुकसान पहुँचाए बिना घरेलू राजस्व एकत्रित करना:
�	संपत्ति और कार्बन कर गरीबों को नुकसान पहुँचाए बिना 

राजस्व बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
�	ऐसा ही कुछ पर्सनल और कॉरपोरेट इनकम टैक्स के आधार को 

बढ़ा कर किया जा सकता है।
�	यदि बिक्री और उत्पाद शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता है 

तो सरकारों को सबसे कमज़ोर परिवारों पर उनके प्रभावों 
को दूर करने के लिये लक्षित नकद हस्तांतरण का उपयोग 
करके आर्थिक विकृतियों और नकारात्मक वितरण प्रभावों 
को कम करना चाहिये।

विश्व क्षयरोग रिपोर्ट 2022: WHO
चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में विश्व क्षयरोग 
रिपोर्ट 2022 जारी की, जिसमें दुनिया भर में तपेदिक/क्षयरोग (TB) के 
निदान, उपचार और बीमारी के बोझ पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव 
को बताया गया है।
	¶ वर्ष 2022 की रिपोर्ट में WHO के सभी 194 सदस्य राज्यों सहित 

215 देशों और क्षेत्रों से बीमारी के रुझान और महामारी की प्रतिक्रिया 
पर डेटा शामिल है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:
	¶ वैश्विक स्तर पर निदान और मृत्यु दर:
�	वर्ष 2021 में दुनिया भर में लगभग 6 मिलियन लोगों के क्षयरोग 

का निदान किया गया था, जो वर्ष 2020 की तुलना में 4.5% 

अधिक था, जबकि इस बीमारी से पीड़ित 1.6 मिलियन रोगियों 
की मृत्यु हो गई थी।

�	TB से होने वाली कुल मौतों में 187,000 मरीज़ एचआईवी 
(ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस) पॉजिटिव थे।
�	एचआईवी निगेटिव लोगों में वैश्विक TB से होने वाली 

मौतों में से लगभग 82% अफ्रीकी और दक्षिण-पूर्व एशिया 
क्षेत्रों में हुईं।

�	TB से पीड़ित रिपोर्ट की गई लोगों की संख्या वर्ष 2019 के 
7.1 मिलियन से घटकर वर्ष 2020 में 5.8 मिलियन हो गई।
�	वर्ष 2021 में आंशिक रिकवरी 6.4 मिलियन थी, लेकिन 

यह अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर से काफी नीचे थी।

	¶ भारत और TB:
�	28% मामलों के साथ भारत उन आठ देशों में शामिल था, जहाँ 

कुल TB रोगियों की संख्या के दो-तिहाई (68.3%) से 
अधिक थे।
�	अन्य देशों में इंडोनेशिया (9.2%), चीन (7.4%), 

फिलीपींस (7%), पाकिस्तान (5.8%), नाइजीरिया 
(4.4%), बांग्लादेश (3.6%) और डेमोक्रेटिक 
रिपब्लिक ऑफ कांगो (2.9%) शामिल थे।

�	एचआईवी निगेटिव लोगों में वैश्विक TB से संबंधित मौतों का 
36% हिस्सा भारत का है।

�	भारत उन तीन देशों (इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ) में 
से एक था, जिसने वर्ष 2020 में इस रोग में सबसे अधिक कमी 
(वैश्विक का 67%) और 2021 में आंशिक रिकवरी की।

�	रिपोर्ट पर भारत का रुख: भारत ने समय के साथ अन्य देशों की 
तुलना में प्रमुख मीट्रिक्स पर बेहतर प्रदर्शन किया है।
�	वर्ष 2021 में भारत में TB मरीज़ों की संख्या प्रति 

100,000 जनसंख्या पर 210 रही जो कि वर्ष 2015 में ( 
प्रति 100,000 जनसंख्या पर 256 थी)।

�	इस संबंध में भारत में 18% की गिरावट (7 अंक) हुई है; 
घटना दर के मामले में भारत का 36वाँ स्थान, 11% के 
वैश्विक औसत से बेहतर है।
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तपेदिक (Tuberculosis-TB):
	¶ परिचय:
�	TB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के 

कारण होता है, जो लगभग 200 सदस्यों वाले माइकोबैक्टीरियासी 
परिवार से संबंधित है।

�	मनुष्यों में TB सबसे अधिक फेफड़ों (फुफ्फुसीय TB) को 
प्रभावित करता है, लेकिन यह अन्य अंगों (अतिरिक्त-फुफ्फुसीय 
TB) को भी प्रभावित कर सकता है। यह हवा के ज़रिये एक 
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है।

�	बीमारी विकसित होने वाले अधिकांश लोग वयस्क हैं- 2021 में 
TB के बोझ में पुरुषों ने 56.5%, वयस्क महिलाओं ने 32.5% 
और बच्चों ने 11% का योगदान था।

�	TB को रोका जा सकता है और इसका इलाज किया जा सकता 
है, लगभग 85% लोग जो इस बीमारी को विकसित करते हैं, 
उनका 4/6-महीने की दवा के साथ सफलतापूर्वक इलाज किया 
जा सकता है।

	¶ TB उन्मूलन हेतु भारत की पहल:
�	प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान के तहत भारत का लक्ष्य 

वर्ष 2025 तक देश से TB को खत्म करना है (2030 के 
वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले)।
�	नि-क्षय मित्र इस पहल का एक घटक है जो TB के इलाज 

के लिये अतिरिक्त निदान, पोषण और व्यावसायिक 
सहायता सुनिश्चित करता है।

�	भारत देश में TB के वास्तविक बोझ का आकलन करने के 
लिये अपना स्वयं का राष्ट्रीय TB प्रसार सर्वेक्षण आयोजित 
करता है जो कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ऐसा 
सर्वेक्षण है।
�	केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सर्वेक्षण 

के साथ-साथ 'TB हारेगा देश जीतेगा अभियान' भी शुरू 
किया।

�	वर्तमान में TB के लिये दो टीके VPM (Vakzine 
Projekt Management) 1002 और MIP 
(Mycobacterium Indicus Pranii) विकसित 
और पहचाने गए हैं, जिनका नैदानिक परीक्षण चल रहा है।

नोट:
	¶ TB के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के 

बारे में जागरूकता फैलाने और विश्व स्तर पर TB महामारी को 
समाप्त करने के प्रयास के लिये 24 मार्च को विश्व तपेदिक (TB) 
दिवस मनाया जाता है।

	¶ बैसिल कैलमेट-गुएरिन (बीसीजी) वैक्सीन वर्तमान में TB की 
रोकथाम के लिये उपलब्ध एकमात्र टीका है।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 
(MPI) 2022
चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और 
‘ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव’ (OPHI) द्वारा 
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) 2022 जारी किया 
गया।
सूचकांक की मुख्य विशेषताएँ:
	¶ वैश्विक आँकड़ा:
�	2 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे में आते हैं।

�	उनमें से लगभग आधे लोग गंभीर गरीबी की स्थिति में रहते 
हैं।

�	आधे गरीब लोग (593 मिलियन) 18 वर्ष से कम आयु 
के हैं।

�	गरीब लोगों की संख्या उप सहारा अफ्रीका (579 
मिलियन) में सबसे अधिक है, इसके बाद दक्षिण एशिया 
(385 मिलियन) का स्थान है। दोनों क्षेत्रों में कुल मिलाकर 
83% गरीब लोग रहते हैं।

	¶ महामारी का प्रभाव:
�	हालाँकि आँकड़ा महामारी के बाद के बदलावों को प्रतिबिंबित 

नहीं करता है।
�	रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी वैश्विक स्तर पर गरीबी 

उन्मूलन में हुई प्रगति को 3-10 वर्ष पीछे धकेल सकती है।
�	विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य सुरक्षा पर नवीनतम आंकड़ों 

से पता चलता है कि वर्ष 2021 में खाद्य संकट या इससे 
भी बदतर स्थिति में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 
193 मिलियन हो गई।

भारत के बारे में प्रमुख निष्कर्ष:
	¶ आँकड़ा:
�	दुनिया में सबसे ज़्यादा 22.8 करोड़ गरीब भारत में हैं, इसके 

बाद नाइजीरिया में 9.6 करोड़ लोग गरीब हैं।
�	इनमें से दो-तिहाई लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिसमें कम-से-कम 

एक व्यक्ति पोषण से वंचित है।
	¶ गरीबी में कमी:
�	देश में गरीबी वर्ष 2005-06 के 55.1% से घटकर वर्ष 2019-

21 में 16.4% हो गई।
�	सभी 10 MPI संकेतकों में उल्लेखनीय कमी देखी गई 

जिसके परिणामस्वरूप MPI मूल्य और गरीबी की 
घटनाएँ आधी से अधिक कम हो गईं।
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�	वर्ष 2005-06 से लेकर 2019-21 के दौरान भारत में 41.5 
करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल रहे।
�	भारत के लिये बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सुधार ने 

दक्षिण एशिया में गरीबी में गिरावट में महत्त्वपूर्ण योगदान 
दिया है।

	¶ गरीबी में सापेक्ष कमी:
�	राष्ट्रीय स्तर पर 2015-2016 से 2019-21 की सापेक्ष कमी 

2005-2006 से 2015-2016 तक 8.1% की तुलना में प्रतिवर्ष 
11.9% तेज़ थी।

	¶ राज्यों का प्रदर्शन:
�	वर्ष 2015-16 में सबसे गरीब राज्य बिहार में MPI मूल्य में 

निरपेक्ष रूप से सबसे तेज़ कमी देखी गई।
�	बिहार में गरीबी का प्रतिशत वर्ष 2005-06 के 77.4% से 

गिरकर 2015-16 में 52.4% और 2019-21 में 34.7% 
हो गया।

�	हालाँकि सापेक्ष रूप से सबसे गरीब राज्यों ने काफी प्रगति नहीं 
की है।
�	वर्ष 2015-2016 में 10 सबसे गरीब राज्यों में से केवल 

एक (पश्चिम बंगाल) वर्ष 2019-21 में सूची में नहीं था।

�	अन्य सबसे गरीब राज्य- बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य 
प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और 
राजस्थान हैं।

�	भारत में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सापेक्ष रूप से सबसे 
तेज़ कमी गोवा में हुई, इसके बाद जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, 
छत्तीसगढ़ और राजस्थान का स्थान रहा।

	¶ बच्चों में गरीबी:
�	बच्चों के मामले में गरीबी में निरपेक्ष रूप से तेज़ी से गिरावट 

आई, हालाँकि भारत में अभी भी दुनिया में सबसे अधिक गरीब 
बच्चे हैं।

�	भारत में हर पाँच में एक से अधिक बच्चे गरीब हैं, जबकि सात 
में से एक वयस्क गरीब है।

	¶ क्षेत्रवार गरीबी में कमी:
�	रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-2016 में गरीबी का आँकड़ा6% 

था जो 2019-2021 में ग्रामीण क्षेत्रों में 21.2% और शहरी क्षेत्रों 
में 9.0% से 5.5% हो गया।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक:
	¶ परिचय:
�	सूचकांक एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जो 100 से अधिक विकासशील देशों में तीव्र बहुआयामी गरीबी को मापता है।
�	इसे पहली बार वर्ष 2010 में OPHI और UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किया गया था।
�	MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में व्याप्त 10 संकेतकों में अभाव की निगरानी करता है तथा इसमें गरीबी की घटना एवं तीव्रता दोनों 

शामिल हैं।
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	¶ MPI संकेतक और आयाम:

	¶ एक व्यक्ति बहुआयामी रूप से गरीब है यदि वह भारित संकेतकों 
(दस संकेतकों में से) के एक-तिहाई या अधिक (अर्थात् 33% या 
अधिक) से वंचित है। जो लोग आधे या अधिक भारित संकेतकों से 
वंचित हैं, उन्हें अत्यधिक बहुआयामी गरीबी में रहने वाला माना 
जाता है।

पोलियो उन्मूलन
चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैश्विक नेताओं ने बर्लिन में हुए विश्व स्वास्थ्य शिखर 
सम्मेलन में पोलियो उन्मूलन हेतु ‘वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल’ 
(GPEI) 2022-2026 रणनीति के लिये 2.6 बिलियन अमेरिकी डाॅलर 
के वित्तपोषण की पुष्टि की।

विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन (WHS):
	¶ डब्ल्यूएचएस एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन है।
	¶ डब्ल्यूएचएस 2022 का उद्देश्य आदान-प्रदान को मज़बूत करना, 

स्वास्थ्य चुनौतियों के अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करना, 
वैश्विक स्वास्थ्य को एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दे के रूप में स्थापित 
करना तथा संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों की भावना में वैश्विक 
स्वास्थ्य पर बातचीत को बढ़ावा देना है।

पोलियो:
	¶ परिचय:
�	पोलियो अपंगता का कारक और एक संभावित घातक वायरल 

संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
�	प्रतिरक्षात्मक रूप से मुख्यतः पोलियो वायरस के तीन अलग-

अलग उपभेद हैं:
�	वाइल्ड पोलियो वायरस 1 (WPV1)
�	वाइल्ड पोलियो वायरस 2 (WPV2)
�	वाइल्ड पोलियो वायरस 3 (WPV3)

�	लक्षणात्मक रूप से तीनों उपभेद समान होते हैं और पक्षाघात 
तथा मृत्यु का कारण बन सकते हैं।

�	हालाँकि इनमें आनुवंशिक और वायरोलॉजिकल अंतर पाया 
जाता है, जो इन तीन उपभेदों के अलग-अलग वायरस बनाते हैं, 
जिन्हें प्रत्येक को एकल रूप से समाप्त किया जाना आवश्यक 
होता है।

	¶ प्रसार:
�	यह वायरस मुख्य रूप से ‘मलाशय-मुख मार्ग’ (Faecal-

Oral Route) के माध्यम से या दूषित पानी अथवा भोजन 
के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।।

�	यह मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। 
आंँत में वायरस की संख्या में बढ़ोतरी होती, जहाँ से यह तंत्रिका 
तंत्र पर आक्रमण कर सकता है और पक्षाघात का कारण बन 
सकता है।

	¶ लक्षण:
�	पोलियो से पीड़ित अधिकांश लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं। 

कुछ लोगों में केवल मामूली लक्षण जैसे- बुखार, थकान, जी 
मिचलाना, सिरदर्द, हाथ-पैर में दर्द आदि देखने को मिलता है।

�	दुर्लभ मामलों में पोलियो संक्रमण के कारण मांँसपेशियों में 
पक्षाघात होता है।

�	यदि साँस लेने के लिये उपयोग की जाने वाली मांँसपेशियाँ 
लकवाग्रस्त हो जाएँ या मस्तिष्क में कोई संक्रमण हो जाए तो 
पोलियो घातक हो सकता है।

	¶ रोकथाम और इलाज:
�	इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन टीकाकरण से इसे रोका जा 

सकता है।
	¶ टीकाकरण:
�	ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV): यह संस्थागत प्रसव के 

दौरान जन्म के समय ही दी जाती है, उसके बाद पहली तीन 
खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह में तथा एक बूस्टर खुराक 16-24 
महीने की उम्र में दी जाती है।

�	इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन (IPV): इसे सार्वभौमिक 
टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के तहत DPT (डिप्थीरिया, 
पर्टुसिस और टेटनस) की तीसरी खुराक के साथ एक अतिरिक्त 
खुराक के रूप में दिया जाता है।

	¶ भारत और पोलियो:
�	तीन वर्ष के दौरान शून्य मामलों के बाद भारत को वर्ष 2014 में 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा पोलियो-मुक्त प्रमाणन 
प्राप्त हुआ।
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�	यह उपलब्धि उस सफल पल्स पोलियो अभियान के बाद 
प्राप्त हुई जिसमें सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई 
गई थी।

�	देश में वाइल्ड पोलियो वायरस के कारण अंतिम मामला 
13 जनवरी, 2011 को देखा गया था।

विश्व खाद्य दिवस
    विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य 

और कृषि संगठन (FAO) की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
	¶ FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी की 

समाप्ति के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्त्व करती है।

विश्व खाद्य दिवस 2022 की मुख्य विशेषताएँ:
	¶ परिचय:
�	यह वैश्विक स्तर पर भूख की समस्या का समाधान करने के 

लिये प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
�	यह सतत् विकास लक्ष्य 2 (SDG 2) यानी ज़ीरो हंगर पर 

ज़ोर देता है।
	¶ विषय: किसी को भी पीछे न छोड़ें (Leave No One 

Behind)।
	¶ महत्त्व:
�	एक वैश्विक समुदाय के रूप में, हम सभी को अपनी कृषि खाद्य 

प्रणालियों को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाकर पीछे छूटे 
लोगों को आगे लाने में भूमिका निभानी है।

�	भूख से पीड़ित लोगों के लिये और सभी के लिये स्वस्थ आहार 
सुनिश्चित करने हेतु विश्वव्यापी जागरूकता और कार्रवाई को 
बढ़ावा देना।

�	लोगों को कुपोषण और मोटापे के बारे में शिक्षित करने के लिये 
कई जागरूकता पहलें भी आयोजित की जाती हैं, जो दोनों प्रमुख 
स्वास्थ्य परिणामों का कारण बनती हैं।

विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार वैश्विक भूख की स्थिति:
	¶ द हंगर हॉटस्पॉट्स आउटलुक (2022-23), एफएओ और विश्व 

खाद्य कार्यक्रम (WFP) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बढ़ती 
भूखमरी की भविष्यवाणी की गई है, क्योंकि 45 देशों में 205 
मिलियन से अधिक लोगों को जीवित रहने के लिये आपातकालीन 
खाद्य सहायता की आवश्यकता है।

	¶ ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा मई में जारी फूड 
क्राइसिस 2022 पर ग्लोबल रिपोर्ट ने रेखांकित किया कि 40 देशों 
में लगभग 180 मिलियन लोग अपरिहार्य खाद्य असुरक्षा का सामना 
करेंगे।

	¶ वैश्विक भूख रिपोर्ट, 2022: वैश्विक स्तर पर, हाल के वर्षों में 
भुखमरी के खिलाफ प्रगति काफी हद तक स्थिर हो गई है, वर्ष 
2022 में 18.2 का वैश्विक स्कोर था जो वर्ष 2014 के 19.1 की 
तुलना में केवल थोड़ा सुधार दर्शाता है,
�	वैश्विक भुखमरी सूचकांक, 2022 में युद्धग्रस्त अफगानिस्तान 

को छोड़कर भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सभी देशों में सबसे 
खराब प्रदर्शन किया है।
�	यह 121 देशों में 107 वें स्थान पर है।

संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व  
चर्चा में क्यों? 

हाल ही में न्यूज़ीलैंड में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% 
का आँकड़ा पार कर गया है। 
	¶ अंतर-संसदीय संघ के अनुसार, न्यूज़ीलैंड दुनिया के ऐसे आधा 

दर्जन देशों में से एक है जो वर्ष 2022 तक संसद में कम-से-कम 
50% महिला प्रतिनिधित्व का दावा कर सकता है।

	¶ वर्ष 1893 में न्यूज़ीलैंड महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने 
वाला पहला देश बना।

	¶ अन्य देशों में क्यूबा, मेक्सिको, निकारागुआ, रवांडा और संयुक्त 
अरब अमीरात शामिल हैं।

	¶ विश्व स्तर पर लगभग 26% सांसद महिलाएँ हैं।

भारतीय परिदृश्य: 
	¶ अंतर-संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union- 

IPU), जिसका भारत भी एक सदस्य है, द्वारा संकलित आँकड़ों 
के अनुसार, विश्व भर में महिलाएँ लोकसभा के कुल सदस्यों के 
14.44% का प्रतिनिधित्व करती हैं।  

	¶  भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of 
India- ECI) के नवीनतम आँकड़े के अनुसार:   
�	अक्तूबर 2021 तक महिलाएँ संसद के कुल सदस्यों के 10.5% 

का प्रतिनिधित्व कर रही थीं।  
�	भारत में सभी राज्य विधानसभाओं को एक साथ देखें तो महिला 

सदस्यों (विधायकों) की स्थिति और भी बदतर है, जहाँ राष्ट्रीय 
औसत मात्र 9% है।  

�	आज़ादी के पिछले 75 वर्षों में लोकसभा में महिलाओं का 
प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत तक भी नहीं बढ़ा है।

	¶ चुनावी प्रतिनिधित्व के मामले में भारत, अंतर-संसदीय संघ की 
संसद में महिला प्रतिनिधियों की संख्या के मामले में वैश्विक रैंकिंग 
में कई स्थान नीचे आ गया है जिसमें वर्ष 2014 के 117वे स्थान से 
गिरकर जनवरी 2020 तक 143वे स्थान पर आ गया।
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	¶ भारत वर्तमान में पाकिस्तान (106), बांग्लादेश (98) और नेपाल 
(43) से पीछे एवं श्रीलंका (182) से आगे है। 

सरकार के प्रयास:
	¶ महिला आरक्षण विधेयक 2008:
�	यह भारत की संसद के निचले सदन, लोकसभा और सभी राज्य 

विधानसभाओं में कुल सीटों में से महिलाओं के लिये 1/3 सीटों 
को आरक्षित करने हेतु भारत के संविधान में संशोधन करने का 
प्रस्ताव करता है।

	¶ पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण:
�	संविधान का अनुच्छेद 243डी पंचायती राज संस्थाओं में 

महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिसमें प्रत्यक्ष 

चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या और पंचायतों 
के अध्यक्षों के पदों की संख्या में से महिलाओं के लिये कम से 
कम एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य है।

	¶ महिला अधिकारिता पर संसदीय समिति:
�	 महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिये संसद की 11वीं 

लोकसभा के दौरान 1997 में पहली बार महिला अधिकारिता 
समिति का गठन किया गया था।

�	समिति के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी पार्टी 
संबद्धताओं में महिलाओं के शसक्तीकरण के लिये मिलकर 
काम करें।

मानव विकास रिपोर्ट 2021-22
मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक (HDI) में भारत की रैंक वर्ष 2020 के 130 से घटकर वर्ष 2022 में 132 

हो गई है, जो कि कोविड -19 महामारी के मद्देनजर HDI स्कोर में वैश्विक गिरावट के अनुरूप है।
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मानव विकास रिपोर्ट:
	¶ परिचय:
�	मानव विकास रिपोर्ट (HDR) वर्ष 1990 से जारी की जाती 

हैं जिसने मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों 
का पता लगाया है।

�	यह मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 
(UNDP) द्वारा प्रकाशित की जाती है।

	¶ लक्ष्य: इसका लक्ष्य अवसरों, विकल्पों और स्वतंत्रता के विस्तार में 
योगदान करना है।

	¶ थीम: मानव विकास रिपोर्ट, 2021-22 की थीम ‘‘अनिश्चित समय, 
अनसुलझा जीवन: परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को 
आकार देन’' (Uncertain Times, Unsettled 
Lives: Shaping our Future in a World in 
Transformation) है।

मानव विकास सूचकांक:
	¶ HDI एक समग्र सूचकांक है जो चार संकेतकों को ध्यान में रखते 

हुए मानव विकास में औसत उपलब्धि को मापता है:
�	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (सतत् विकास लक्ष्य 3),
�	स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष (सतत् विकास लक्ष्य 4.3),
�	स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष (सतत् विकास लक्ष्य 4.4),
�	सकल राष्ट्रीय आय-GNI) (सतत् विकास लक्ष्य 8.5)।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:
	¶ वैश्विक:
�	90% देशों ने वर्ष 2020 या वर्ष 2021 में अपने मानव विकास 

सूचकांक मूल्य में कमी दर्ज की है, जो सतत् विकास लक्ष्यों की 
प्राप्ति की दिशा में प्रगति को उलट देता है।

�	जीवन प्रत्याशा में गिरावट: मानव विकास सूचकांक की गिरावट 
में एक बड़ा योगदान जीवन प्रत्याशा में वैश्विक गिरावट है, जो 
वर्ष 2019 के 72.8 वर्ष से घटकर वर्ष 2021 में 71.4 वर्ष हो 
गया है।

	¶ भारतीय परिप्रेक्ष्य:
�	मानव विकास सूचकांक: भारत का HDI मूल्य वर्ष 2021 में 

0.633 था, जो विश्व औसत 0.732 से कम था। वर्ष 2020 में 
भी, भारत ने वर्ष 2019 के पूर्व-कोविड स्तर (0.645) की 
तुलना में अपने HDI मूल्य (0.642) में गिरावट दर्ज की।

�	जीवन प्रत्याशा: वर्ष 2021 में जन्म के समय भारत की जीवन 
प्रत्याशा 67.2 वर्ष दर्ज की गई थी।

�	स्कूली शिक्षा: स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष; स्कूली 
शिक्षा के औसत वर्ष 6.7 वर्ष।

�	सकल राष्ट्रीय आय: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 6,590 
अमेरिकी डॉलर थी।

�	लैंगिक असमानता सूचकांक: लैंगिक असमानता सूचकांक में 
भारत 122वें स्थान पर है।

	¶ अन्य परिप्रेक्ष्य:
�	मनुष्य जलवायु परिवर्तन के लिये तैयार नहीं: इसमें कहा गया है 

कि हाल के वर्षों में एंथ्रोपोसिन के कारण आग और तूफान और 
अन्य ग्रह-स्तर के परिवर्तनों जैसे जलवायु संकटों के लिये मानव 
तैयार नहीं है।

�	कीड़ों की जनसंख्या में गिरावट: कीट परागणकों के कमी के 
कारण मानवों को बड़े पैमाने पर खाद्य और अन्य कृषि उत्पादों 
के उत्पादन में चुनौती का सामना करना पड़ता है।
�	चूँकि कीट अपनी विविधता, पारिस्थितिक भूमिका और 

कृषि, मानव स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव के 
कारण महत्त्वपूर्ण हैं।

�	वे सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों के लिये जैविक आधार 
बनाते हैं, आगे, वे पोषक तत्त्वों का चक्रण करते हैं, पौधों 
को परागित करते हैं, बीजों का प्रसार करते हैं, मृदा की 
संरचना और उर्वरता को बनाए रखते हैं, अन्य जीवों की 
आबादी को नियंत्रित करते हैं और अन्य जीवों के लिये 
प्रमुख खाद्य स्रोत प्रदान करते हैं।

�	माइक्रोप्लास्टिक खतरा: प्लास्टिक अब हर जगह- समुद्र में देश 
के आकार के कूड़े के ढेर में, संरक्षित जंगलों और पहाड़ों में 
फ़ैल चुका है।

ऑपरेशन 'गियर बॉक्स'
चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय (Directorate of 
Revenue Intelligence-DRI) ने हेरोइन की तस्करी को 
रोकने के लिये ऑपरेशन 'गियर बॉक्स' शुरू किया, जिसमें कोलकाता 
बंदरगाह से 39.5 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया।
	¶ स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के 

तहत हेरोइन की जाँच की गई और उसे जब्त कर लिया गया।

ऑपरेशन 'गियर बॉक्स':
	¶ गियर बॉक्स/कंटेनर में छिपाई गई दवाओं का पता लगाने के लिये 

ऑपरेशन गियर बॉक्स चलाया गया है।
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	¶ पुराने और उपयोग किये गए गियर बॉक्स को खोलने के बाद वहाँ 
से गियर को हटा दिया गया और उस जगह पर मादक पदार्थों से युक्त 
प्लास्टिक के पैकेट रखे गए तथा जाँच से बचने के लिये गियर बॉक्स 
को फिर से फिट कर दिया गया था।
�	ड्रग सिंडिकेट ने हेरोइन को छिपाने के लिये इस अनोखे तरीके 

का उपयोग किया है।
	¶ इन पैकेटों को धातु के स्क्रैप के साथ अन्य धातु स्क्रैप के अंदर 

छिपाकर भेजा गया था, ताकि अधिकारियों का ध्यान इस पर न जाए।

भारत में ड्रग्स का सेवन:
	¶ भारत के युवाओं में नशे की लत तेज़ी से फैल रही है।
�	भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों (एक तरफ 

‘गोल्डन ट्रायंगल’ और दूसरी तरफ ‘गोल्डन क्रिसेंट’) के बीच 
स्थित है।

�	‘गोल्डन ट्रायंगल’ क्षेत्र में थाईलैंड, म्याँमार, वियतनाम और 
लाओस शामिल हैं।

�	‘गोल्डन क्रिसेंट’ क्षेत्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान 
शामिल हैं।

	¶ वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत (विश्व में जेनेरिक दवाओं 
का सबसे बड़ा निर्माता) में प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं और उनके 
अवयवों को मनोरंजक उपयोग के साधनों में तेज़ी से परिवर्तित किया 
जा रहा है।

	¶ अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ‘क्राइम इन इंडिया- 2020’ रिपोर्ट के 
अनुसार, NDPS अधिनियम के तहत कुल 59,806 मामले दर्ज 
किये गए थे।

	¶ सामाजिक न्याय मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 
(AIIMS) की वर्ष 2019 में मादक द्रव्यों के सेवन की मात्रा पर 
जारी रिपोर्ट के अनुसार,

�	भारत में 3.1 करोड़ भाँग उपयोगकर्त्ता हैं (जिनमें से 25 लाख 
आश्रित उपयोगकर्त्ता थे)।

�	भारत में 2.3 करोड़ ओपिओइड उपयोगकर्त्ता हैं (जिनमें से 28 
लाख आश्रित उपयोगकर्त्ता थे)।

अन्य संबंधित पहलें:
	¶ जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली
	¶ नेशनल ड्रग एब्यूज़ सर्वे
	¶ NDPS अधिनियम, 1985
	¶ नशा मुक्त भारत

नशीली दवाओं के खतरे का मुकाबला करने के लिये 
अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और सम्मेलन:
	¶ भारत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे से निपटने के लिये 

निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्त्ता है:
�	नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र (UN) कन्वेंशन (1961)
�	मनोदैहिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1971)
�	नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के 

खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1988)
�	अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 

(यूएनटीओसी) 2000

LGBTQIA हेतु ‘कन्वर्जन थेरेपी’ 
पर प्रतिबंध
चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने सभी राज्य चिकित्सा 
परिषदों को LGBTQIA+ समुदाय की रूपांतरण चिकित्सा या 
‘कन्वर्ज़न थेरेपी पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसे "व्यावसायिक कदाचार 
(Professional Misconduct)" कहा है।
	¶ NMC ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए 

कहा कि भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, 
शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के तहत ‘कन्वर्ज़न थेरेपी 
अवैध है।
LGBTQIA+:

	¶ LGBTQAI+ लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, 
इंटरसेक्स और एसेक्सुअल तथा अन्य लोगों को संबोधित करता है। 
ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें सीसजेंडर विषमलैंगिक "आदर्शों" की 
अनुपस्थिति होती है।



www.drishtiias.com/hindi

|| PT SPRINT (सामाजिक मुद्दे) || 20235050

�	'+ ' का उपयोग उन सभी लैंगिक पहचानों और यौन 
अभिविन्यासों को दर्शाने के लिये किया जाता है जिनका अक्षर 
और शब्द अभी तक पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते हैं।

	¶ भारत में, LGBTQIA+ समुदाय में एक विशिष्ट सामाजिक 
समूह, एक विशिष्ट समुदाय थर्ड जेंडर भी शामिल है।

	¶ उन्हें सांस्कृतिक रूप से या तो "न पुरुष, न ही महिला" या एक 
महिला की तरह व्यवहार करने वाले पुरुषों के रूप में परिभाषित 
किया जाता है।

	¶ वर्तमान में उन्हें थर्ड जेंडर भी कहा जाता है।
	¶ सर्वोच्च न्यायालय ने 6 सितंबर, 2018 को धारा 377[1] को गैर-

आपराधिक घोषित कर दिया, जिसमें समलैंगिक संबंधों को 
"अप्राकृतिक अपराध" कहा गया था।

‘कन्वर्ज़न थेरेप चिकित्सा और संबद्ध जोखिम:
	¶ कन्वर्ज़न थेरेपी एक हस्तक्षेप है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की 

यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान को बदलना है जिसके लिये 
मनोवैज्ञानिक उपचार, ड्रग्स, ईविल सेरेमोनियल प्रैक्टिस और यहाँ 
तक कि हिंसा का भी उपयोग किया जाता है।

	¶ इसमें उन युवाओं की मूल पहचान को बदलने के प्रयास शामिल हैं 
जिनकी लिंग पहचान उनके लिंग शरीर रचना के साथ असंगत है।

	¶ अक्सर, इस मुद्दे से निपटने में बहुत कम विशेषज्ञता वाले नीम 
हकीमों द्वारा चिकित्सा की जाती है।

	¶ अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड अडोलेसेंट साइकियाट्री 
(AACAP) के अनुसार कन्वर्ज़न थेरेपी के तहत हस्तक्षेप झूठे 
आधार पर प्रदान किया जाता है कि समलैंगिकता और विविध लिंग 
पहचान रोगात्मक हैं।

	¶ कन्वर्ज़न थेरेपी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को पैदा करती है, जैसे 
चिंता, तनाव और नशीली दवाओं का उपयोग जो कभी-कभी 
आत्महत्या का कारण भी बनता है।

मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश:
	¶ मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले ने LGBTQIA+ (लेस्बियन, 

गे, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, अलैंगिक या किसी 
अन्य अभिविन्यास के) लोगों के यौन अभिविन्यास को चिकित्सकीय 
रूप से "ठीक करने" या जबरन बदलने के किसी भी प्रयास को 
प्रतिबंधित कर दिया है।

	¶ इसने अधिकारियों से किसी भी रूप या कन्वर्ज़न थेरेपी के तरीके में 
खुद को शामिल करने वाले पेशेवरों के खिलाफ कार्रवाई करने का 
आग्रह किया है।

	¶ न्यायालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को एक आदेश दिया कि वह 
"एक पेशेवर कदाचार के रूप में 'कन्वर्ज़न थेरेपी' को सूचीबद्ध 
करके आवश्यक आधिकारिक अधिसूचना जारी करे।

	¶ न्यायालय ने कहा कि समुदाय को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 
समन्वय से ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी सहायता 
प्रदान की जानी चाहिये।

	¶ एजेंसियों को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 
2020 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 
2019 का अक्षरश: पालन करने के लिये कहते हुए न्यायालय ने 
कहा कि समुदाय एवं उसकी ज़रूरतों को समझने के लिये हर संभव 
प्रयास हेतु संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य है।

 LGBTQIA+ की सुरक्षा हेतु निर्णय:
	¶ नाज़ फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 

(2009): 
�	दिल्ली उच्च न्यायालय ने वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक 

गतिविधियों को वैध बनाने वाली धारा 377 को रद्द कर दिया।
	¶ सुरेश कुमार कौशल केस (2013):
�	उच्च न्यायालय (2009) के पिछले फैसले को यह तर्क देते हुए 

पलट दिया कि "यौन अल्पसंख्यकों की दुर्दशा" को कानून की 
संवैधानिकता तय करने के लिये तर्क के रूप में इस्तेमाल नहीं 
किया जा सकता है।

	¶ न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017):
�	सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निजता का मौलिक 

अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के लिये अंतर्निहित है और इस 
प्रकार यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता 
है। यह माना गया कि "यौन अभिविन्यास गोपनीयता का एक 
अनिवार्य गुण है"।

	¶ नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (वर्ष 2018):  
�	सुरेश कुमार कौशल मामले (2013) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 

दिए गए निर्णय को खारिज कर, समलैंगिकता को अपराध की 
श्रेणी से हटा दिया गया।

	¶ शफीन जहाँ बनाम अशोकन के.एम. और अन्य (वर्ष 2018):
�	इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि साथी या पार्टनर का 

चयन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और यह साथी 
किसी भी जेंडर से संबंधित हो सकता है।

	¶ ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019:
�	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण 

के लिये और उससे जुड़े एवं उसके आनुषंगिक मामलों के लिये 
यह अधिनियम लाया गया।

	¶ समलैंगिक विवाह:
�	फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 

समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) का विरोध 
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करते हुए कहा कि भारत में विवाह को तभी मान्यता दी जा 
सकती है जब बच्चा पैदा करने में सक्षम "जैविक पुरुष" और 
"जैविक महिला" के बीच विवाह हुआ हो।

भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति
चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा सामाजिक सुरक्षा पर नवीनतम 
रिपोर्ट (वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22: एशिया और प्रशांत के 
लिये क्षेत्रीय सहयोग रिपोर्ट) के अनुसार, बांग्लादेश के 28.4% स्तर से 
भी कम केवल 24.4% भारतीयों को किसी भी प्रकार के सामाजिक 
संरक्षण लाभ मिलता है।

सामाजिक सुरक्षा:
	¶ सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ व्यक्तियों और परिवारों, विशेष रूप से 

गरीब तथा कमज़ोर लोगों, संकटों व समस्याओं का सामना करने, 
नौकरी खोजने, उत्पादकता में सुधार करने, अपने बच्चों के स्वास्थ्य 
एवं शिक्षा में निवेश करने तथा बढ़ती उम्र की आबादी की रक्षा करने 
में मदद करती हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:
	¶ परिचय: रिपोर्ट ILO की 'वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2021-22' 

की सहयोगी है, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का 
एक क्षेत्रीय अवलोकन प्रदान करती है।

	¶ वैश्विक:
�	सामाजिक सुरक्षा: यह बताती है कि मंगोलिया, न्यूजीलैंड, 

सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में 100% सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क 
है, जबकि म्याँमार और कंबोडिया में यह 10% से भी कम है।

�	कम कवरेज: रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में चार 
श्रमिकों में से तीन काम के दौरान बीमारी या चोट लगने की 
स्थिति में सुरक्षित नहीं हैं।
�	प्रति व्यक्ति कम सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वाले देशों 

में कार्य क्षति कवरेज निम्न स्तर का होता हैं, उदाहरण के 
लिये अफगानिस्तान, भारत, नेपाल और पाकिस्तान अपने 
श्रमिकों के 5% से कम कार्य क्षति कवरेज कवर करते हैं।

�	असमान कवरेज: रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 तक वैश्विक 
आबादी का केवल 9% कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा 
लाभ से प्रभावी रूप से कवर किया गया था, जबकि शेष 
53.1% 4.1 बिलियन लोगों को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ 
दिया गया था।

�	असमान कवरेज: रिपोर्ट के अनुसार, 2020 तक, वैश्विक 
आबादी का केवल 46.9% प्रभावी रूप से कम से कम एक 

सामाजिक सुरक्षा लाभ द्वारा कवर किया गया था, जबकि शेष 
53.1% 1 बिलियन लोगों को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ दिया 
गया था।
�	रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दुनिया में कामकाजी उम्र 

की आबादी का बड़ा हिस्सा 4% या 4 बिलियन लोग 
केवल आंशिक रूप से संरक्षित हैं या बिल्कुल भी सुरक्षित 
नहीं हैं।

�	लैंगिक असमानता: सामाजिक सुरक्षा कवरेज में अंतर्निहित 
लैंगिक असमानता को उज़ागर करते हुए, रिपोर्ट में महिलाओं के 
कवरेज में पुरुषों के मुकाबले 8% अंकों की कमी दर्ज की गई 
है।

	¶ भारतीय परिप्रेक्ष्य:
�	सामाजिक सुरक्षा में कम निवेश: रिपोर्ट में कहा गया है कि 

सामाजिक सुरक्षा में अपेक्षाकृत कम निवेश के कारण, यानी 
भारतीय आबादी का केवल 4%, गैर-अंशदायी लाभों के तहत 
हस्तांतरित राशि आमतौर पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिये 
बहुत कम है।

�	कवरेज में असमानता: अंशदायी योजनाओं के साथ आम तौर 
पर औपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों और गैर-अंशदायी 
योजनाओं तक सीमित होने के कारण, भारत के सामाजिक 
सुरक्षा लाभ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के 5% से कम हैं।

�	हाल की पहल: इसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
गारंटी कार्यक्रम (Mahatma Gandhi National 
Rural Employment Guarantee 
Programme-MGNREGA) जैसे सामाजिक 
सुरक्षा के विभिन्न स्तरों के अपने प्रगतिशील विस्तार से अंशदायी 
और गैर-अंशदायी योजनाओं के संयोजन के माध्यम से प्राप्त 
भारत की उच्च कवरेज दर की सराहना की, जो अनौपचारिक 
क्षेत्र के श्रमिकों के लिये 100 दिनों तक कार्य सुरक्षा की गारंटी 
प्रदान करता है।

सामाजिक सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार की विभिन्न 
पहलें:
	¶ प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (Pradhan Mantri 

Shram Yogi Maan-Dhan Yojana (PM-
SYM)

	¶ राष्ट्रीय पेंशन योजन (National Pension Scheme-
NPS)

	¶ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (Pradhan Mantri 
Jeevan Jyoti Yojana-PMJJBY)
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	¶ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri 
Suraksha Bima Yojana-PMSBY)

	¶ अटल पेंशन योजना
	¶ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (National 

Safai Karamcharis Finance and 
Development Corporation-NSKFDC)

	¶ हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोज़गार योजना

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन International Labour 
Organisation (ILO):
	¶ यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक 

निर्धारित करने, नीतियाँ को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा 
पुरुषों के लिये सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने 
हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक 
साथ लाता है।
�	वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार 

प्रदान किया गया।
	¶ वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी 

के रूप में इसकी स्थापना हुई।
	¶ वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन 

गया।
	¶ मुख्यालय: इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
	¶ अन्य रिपोर्ट:
�	सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट
�	विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक
�	विश्व रोज़गार और सामाजिक दृष्टिकोण
�	विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट
�	वैश्विक वेतन रिपोर्ट

विश्व में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं 
की स्थिति
चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय 
बाल आपातकालीन कोष (UNICEF/यूनिसेफ) की नवीनतम संयुक्त 
निगरानी कार्यक्रम (JMP) रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की लगभग आधी 
स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी स्वच्छता सेवाओं का अभाव है, जिससे 
3.85 बिलियन लोगों को संक्रमण का खतरा बढ़ गया है।

	¶ यह रिपोर्ट स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित विश्व जल सप्ताह के 
दौरान जारी की गई।

प्रमुख बिंदु
	¶ बुनियादी स्वच्छता की कमी:
�	विश्व की लगभग आधी स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी 

स्वच्छता सेवाओं की कमी है, जिससे 3.85 बिलियन लोगों को 
संक्रमण का खतरा बढ़ गया है।
�	ये सुविधाएँ मरीजों को जल, साबुन या अल्कोहल-आधारित 

हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।
�	केवल 51% स्वास्थ्य सुविधाओं ने बुनियादी स्वच्छता 

सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा किया।
�	उनमें से लगभग 68% लोगों के पास टॉयलेट में जल और 

साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध थी और 65% के 
पास देखभाल केंद्रों पर ऐसी सुविधाएँ थीं।

�	इसके अलावा विश्व भर में 11 चिकित्सा सुविधाओं में से सिर्फ 
एक में दोनों सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

	¶ सुभेद्द्य जनसंख्या हेतु घातक:
�	सुरक्षित जल और बुनियादी स्वच्छता एवं स्वच्छता सेवाओं के 

बिना अस्पताल तथा क्लीनिक गर्भवती माताओं, नवजात 
शिशुओं और बच्चों के लिये संभावित मृत्यु का कारण हैं।

	¶ विभिन्न रोगों का उदय:
�	प्रत्येक वर्ष 670,000 नवजात शिशु रक्तपूतिता/घाव के सड़ने 

(Sepsis) के कारण अपनी जान गंँवा देते हैं।
�	रक्तपूतिता जीवन के लिये खतरनाक है जो तब होती है जब 

संक्रमण के कारण शरीर की प्रतिक्रिया अपने स्वयं के 
ऊतकों को नुकसान पहुँचाती है।

	¶ रोग संचरण में वृद्धि:
�	अस्वच्छ हाथ और पर्यावरण में रोग संचरण ने एंटीबायोटिक 

प्रतिरोध के उद्भव को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया हैं।
�	सबसे कम विकसित देशों में केवल 53% स्वास्थ्य संस्थानों के 

पास सुरक्षित जल आपूर्ति है।
�	पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में सुरक्षित जल आपूर्ति का 

अनुपात 90% है, जिसमें अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं में 
बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

�	लगभग 11% ग्रामीण और 3% शहरी स्वास्थ्य संस्थानों में जल 
की पहुँच नहीं है।

स्वच्छता सुविधाओं का महत्त्व:
	¶ स्वास्थ्य देखभाल स्थिति में स्वच्छता सुविधाएँ और तरीके गैर-

परक्राम्य हैं।
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	¶ महामारी से उबरने, रोकथाम और तैयारियों के लिये उनका सुधार 
आवश्यक है।

	¶ विशेष रूप से सुरक्षित प्रसव के लिये उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य 
देखभाल प्रदान करने हेतु जल और साबुन तथा हाथ धोने की पहुँच 
को बढ़ावा देना आवश्यक है।
चुनौतियों से निपटना:

	¶ विभिन्न क्षेत्रों और आय समूहों में जल, साफ-सफाई और स्वच्छता 
(WASH) सुविधाओं का कवरेज़ अभी भी असमान है।
�	स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में जल, साफ-सफाई और स्वच्छता 

(WASH) सेवाओं को मज़बूत करने के लिये देशों को वर्ष 
2019 विश्व स्वास्थ्य सभा की प्रतिबद्धता को लागू करने की 
आवश्यकता है।

जल, साफ-सफाई और स्वच्छता (WASH) से संबंधित 
भारत सरकार की पहलें:
	¶ वर्तमान स्थिति:
�	शहरी केंद्र:

�	राष्ट्रीय स्तर पर, 910 मिलियन नागरिकों के पास उचित 
स्वच्छता तक पहुँच नहीं है।

�	भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या वाले शहरी केंद्रों के बावजूद, 
शहरी स्वच्छता की कमी है।

	¶ पहल:
�	स्वच्छ भारत की शौचालय पहुँच और रोज़गार सृजन:

�	इसका उद्देश्य भारत में खुले में शौच को कम करना है। वर्ष 
2018 और वर्ष 2019 के मध्य, 93% घरों में शौचालय 
की सुविधा थी, जो पिछले वर्ष के 77% की तुलना में 
उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

�	स्वच्छता के बुनियादी ढांँचे के निर्माण के क्रम में 2 
मिलियन से अधिक पूर्णकालिक श्रमिकों हेतु रोज़गार का 
सृजन हुआ है।

�	ग्रामीण समुदायों में जल:
�	वर्ष 2017 और 2018 के बीच, भारत के राष्ट्रीय जल 

मिशन को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन (National 
Rural Drinking Water Mission-
NRDWM) के तहत विस्तारित किया गया है।

�	जबकि अन्य कार्यक्रम और विभाग शहरी केंद्रों में स्वच्छता पर 
केंद्रित हैं, NRDWM भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करता 
है।

�	इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घरों में पाइप से जल की 
आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

�	आईजल (iJal) सेफ वाॅटर स्टेशन:
�	सेफ वाॅटर नेटवर्क, पॉल न्यूमैन द्वारा बनाया गया एक गैर-

लाभकारी संगठन, अपने आईजल वाटर स्टेशनों के माध्यम 
से विभिन्न समुदायों तक स्वच्छ जल की उपलब्धता 
सुनिश्चित करता है।

�	स्थानीय स्वामित्त्व वाले स्टेशन उन समुदायों में स्वच्छ, 
गुणवत्तापूर्ण जल तक पहुँच प्रदान करते हैं; जहाँ जल सुरक्षा 
अत्यंत दुष्कर कार्य है।

�	वॉश (Water, Sanitation and Hygiene- 
WASH) सहयोगी:
�	अंतर्राष्ट्रीय विकास हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी 

(United States Agency for Interna-
tional Development-USAID) और 
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (The United Nations 
Children's Fund-UNICEF भारत सरकार 
के सहयोग से कार्य करते हैं।

�	USAID ने सितंबर 2020 से पूर्व उपलब्धियों की सूचना दी, 
जिसमें सुरक्षित पेयजल तक पहुँच में वृद्धि, घरेलू शौचालयों की 
संख्या में बढ़ोत्तरी और सार्वजनिक शौच की प्रवृति में कमी 
शामिल है।

ऑपरेशन मेघ चक्र
चर्चा में क्यों?

एक ऑपरेशन जिसका कोड-नाम "मेघ चक्र" है, न्यूज़ीलैंड के 
अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर इंटरपोल की सिंगापुर विशेष 
इकाई से प्राप्त जानकारी के बाद चलाया जा रहा है।
	¶ यह बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के प्रसार और उसे साझा 

करने के खिलाफ केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) द्वारा संचालित एक 
अखिल भारतीय अभियान है।

ऑपरेशन मेघ चक्र के प्रमुख बिंदु:
	¶ 20 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में 59 स्थानों पर तलाशी ली 

गई।
	¶ यह आरोप लगाया गया है कि बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक 

क्लाउड-आधारित भंडारण का उपयोग करके बाल यौन शोषण 
सामग्री (CSAM) के ऑनलाइन संचलन , डाउनलोडिंग और 
प्रसारण में शामिल थे।

	¶ इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों 
से जानकारी एकत्र करना, वैश्विक स्तर पर संबंधित कानून प्रवर्तन 
एजेंसियों के साथ जुड़ना और इस मुद्दे पर इंटरपोल चैनलों के 
माध्यम से निकटता से समन्वय करना है।
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	¶ जाँच में 500 से अधिक समूहों की पहचान की गई थी, जिनमें 5000 
से अधिक अपराधी और लगभग 100 देशों के नागरिक भी शामिल 
थे।

	¶ नवंबर 2021 में CBI द्वारा "ऑपरेशन कार्बन" नामक ऐसे ही एक 
अभ्यास कोड का संचालन किया गया था।

बाल यौन शोषण से जुड़े मुद्दे:
	¶ बहुस्तरीय समस्या: बाल यौन शोषण एक बहुस्तरीय समस्या है जो 

बच्चों की शारीरिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और 
व्यवहार संबंधी पहलुओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

	¶ डिजिटल प्रौद्योगिकियों के कारण प्रवर्धन: मोबाइल और डिजिटल 
प्रौद्योगिकियों ने बाल शोषण एवं दुर्व्यवहार को और बढ़ा दिया है। 
ऑनलाइन शरारत, उत्पीड़न तथा चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे बाल 
शोषण के नए रूप भी सामने आए हैं।

	¶ अप्रभावी कानून: हालाँकि भारत सरकार ने यौन अपराधों के खिलाफ 
बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO अधिनियम) 
बनाया है, लेकिन यह बच्चों को यौन शोषण से बचाने में विफल रही 
है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:
�	कम सज़ा दर: विगत 5 वर्षों के औसत को देखें तो लंबित 

मामलों की संख्या 90% है, इस प्रकार POCSO अधिनियम 
के तहत दोषसिद्धि की दर केवल 32% है।

�	न्यायिक विलंब: कठुआ बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी को 
दोषी ठहराने में 16 महीने लग गए, जबकि पॉक्सो अधिनियम में 
स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पूरी सुनवाई और 
दोषसिद्धि की प्रक्रिया एक साल में पूरी की जानी है।

�	बच्चे के लिये प्रतिकूल: बच्चे की आयु-निर्धारण से संबंधित 
चुनौतियाँ। विशेष रूप से ऐसे कानून जो जैविक उम्र पर ध्यान 
केंद्रित करते हैं, न कि मानसिक उम्र पर।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012:
	¶ यह बच्चों के हितों की रक्षा और भलाई के लिये बच्चों को यौन 

उत्पीड़न, दुर्व्याव्हार एवं अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के 
लिये अधिनियमित किया गया था।

	¶ यह अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप 
में परिभाषित करता है और बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, 
बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये हर 
स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हित तथा कल्याण को सर्वोपरि मानता है।

	¶ यह यौन शोषण के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है, जिसमें 
भेदक और गैर-मर्मज्ञ हमले, साथ ही यौन उत्पीड़न एवं अश्लील 
साहित्य शामिल हैं।

	¶ ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियों में यौन आक्रमण बढ़ गए हैं, 
जैसे कि जब दुर्व्यवहार का सामना करने वाला बच्चा मानसिक रूप 
से बीमार होता है अथवा जब दुर्व्यवहार परिवार के किसी सदस्य, 
पुलिस अधिकारी, शिक्षक या डॉक्टर जैसे विश्वसनीय लोगों द्वारा 
किया जाता है।

	¶ यह जाँच प्रक्रिया के दौरान पुलिस को बाल संरक्षक की भूमिका भी 
प्रदान करता है।

	¶ अधिनियम में कहा गया है कि बाल यौन शोषण के मामले का 
निपटारा अपराध की रिपोर्ट की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया 
जाना चाहिये।

	¶ अगस्त 2019 में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिये मृत्यु दंड 
सहित कठोर सज़ा देने के लिये इसमें संशोधन किया गया था।
संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

	¶ संविधान प्रत्येक बच्चे को सम्मान के साथ जीने का अधिकार 
(अनुच्छेद 21), व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21), 
निजता का अधिकार (अनुच्छेद 21), समानता का अधिकार 
(अनुच्छेद 14), भेदभाव (अनुच्छेद 15) और शोषण के विरुद्ध 
(अनुच्छेद 23 व 24) अधिकार की गारंटी प्रदान करता है।
�	6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क और 

अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 A)।
	¶ राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और विशेष रूप से अनुच्छेद 39 

(F) यह सुनिश्चित करने के लिये राज्य पर एक दायित्व आरोपित 
करता है कि बच्चों को समग्र तरीके से स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण 
स्थिति में विकसित होने के अवसर एवं सुविधाएँ प्रदान की जाएँ तथा 
बचपन व युवावस्था में शोषण तथा नैतिक एवं भौतिक परित्याग के 
विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाए।

आदिवासी वन अधिकार
चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के करिपानी और बुदरा गाँवों के निवासियों ने 
100 एकड़ में बड़े पैमाने पर वनीकरण अभियान चलाया, क्योंकि यह 
ग्रामीणों का अपनी वन भूमि पर अधिकार सुरक्षित करने का अंतिम प्रयास 
था।
	¶ राज्य के संरक्षित क्षेत्रों के 10 गाँवों को 9 अगस्त, 2022 को मनाए 

गए आदिवासी दिवस पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार 
(CFRR) प्रदान किया गया, लेकिन करिपानी और बुदरा को ये 
अधिकार नही प्राप्त हुए हैं।

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार:
	¶ अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन 
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अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (आमतौर पर वन अधिकार 
अधिनियम या FRA के रूप में संदर्भित), 2006 की धारा 3 (1)
(i) के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सामुदायिक वन 
संसाधनों को "संरक्षण, पुन: उत्पन्न या संरक्षित या प्रबंधित" करने 
के अधिकार की मान्यता प्रदान करते हैं।

	¶ ये अधिकार समुदाय को वनों के उपयोग के लिये स्वयं और दूसरों 
के लिये नियम बनाने की अनुमति देते हैं तथा इस तरह FRA की 
धारा 5 के तहत वे अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।

	¶ CFR अधिकार, धारा 3(1)(b) और 3(1)(c) के तहत 
सामुदायिक अधिकारों (CR) के साथ, जिसमें निस्तार अधिकार 
(रियासतों या ज़मींदारी आदि में पूर्व उपयोग किये जाने वाले) और 
गैर-लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार शामिल हैं, समुदाय की स्थायी 
आजीविका सुनिश्चित करते हैं।

	¶ एक बार जब CFRR को किसी समुदाय के लिये मान्यता दी जाती 
है, तो वन का स्वामित्त्त्व वन विभाग के बजाय ग्राम सभा के नियंत्रण 
में आ जाता है।

	¶ प्रभावी रूप से ग्राम सभा वनों के प्रबंधन के लिये नोडल निकाय बन 
जाती है।

	¶ ये अधिकार ग्राम सभा को सामुदायिक वन संसाधन सीमा के भीतर 
वन संरक्षण और प्रबंधन की स्थानीय पारंपरिक प्रथाओं को अपनाने 
का अधिकार देते हैं।

	¶ छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जिसने राष्ट्रीय उद्यान यानी कांगेर घाटी 
राष्ट्रीय उद्यान के अंदर CFRR अधिकारों को मान्यता दी है।

	¶ वर्ष 2016 में ओडिशा सरकार ने सर्वप्रथम, सिमलीपाल राष्ट्रीय 
उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधनों (CFR) को मान्यता 
प्रदान की थी।

वन अधिकार अधिनियम, 2006:
	¶ यह वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों (FDST) 

और अन्य पारंपरिक वनवासी (OTFD) जो पीढ़ियों से ऐसे 
जंगलों में निवास कर रहे हैं, को वन भूमि पर उनके वन अधिकारों 
को मान्यता देता है।

	¶ किसी भी ऐसे सदस्य या समुदाय द्वारा वन अधिकारों का दावा किया 
जा सकता है, जो दिसंबर 2005 के 13वें दिन से पहले कम-से-कम 
तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) के लिये मुख्य रूप से वन भूमि में वास्तविक 
आजीविका की ज़रूरतों हेतु निवास करता है।

	¶ यह FDST और OTFD की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा 
सुनिश्चित करते हुए वनों के संरक्षण की व्यवस्था को मज़बूती प्रदान 
करता है।

	¶ ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) या सामुदायिक वन 
अधिकार (CFR) या दोनों जो कि FDST और OTFD को 

दिये जा सकते हैं, की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया 
शुरू करने का अधिकार है।

	¶ इस अधिनियम के तहत चार प्रकार के अधिकार हैं:
	¶ स्वामित्त्व अधिकार: यह FDST और OTFD को अधिकतम 4 

हेक्टेयर भू-क्षेत्र पर आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने 
वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है। यह स्वामित्व केवल 
उस भूमि के लिये है जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती 
की जा रही है, इसके अलावा कोई और नई भूमि प्रदान नहीं की 
जाएगी।
�	उपयोग करने का अधिकार: वन निवासियों के अधिकारों का 

विस्तार लघु वनोत्पाद, चराई क्षेत्रों आदि तक है।
�	राहत और विकास से संबंधित अधिकार: वन संरक्षण के लिये 

प्रतिबंधों के अधीन अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन और 
बुनियादी सुविधाओं के मामले में पुनर्वास का अधिकार शामिल 
है।

�	वन प्रबंधन अधिकार: इसमें किसी भी सामुदायिक वन संसाधन 
की रक्षा, पुनः उत्थान या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार 
शामिल है, जिसे वन निवासियों द्वारा स्थायी उपयोग के लिये 
पारंपरिक रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाता है।

पोषण अभियान
चर्चा में क्यों?

हाल ही में आयुष मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से महिला और बाल 
विकास मंत्रालय (MWCD) के विभिन्न हस्तक्षेपों के तहत लगभग 
4.37 लाख आँगनवाड़ी केंद्रों ने पोषण वाटिका की स्थापना की गई है।
	¶ वर्तमान में जारी पोषण माह 2022 के तहत देश भर में बैकयार्ड 

पोल्ट्री/मत्स्य पालन इकाइयों के साथ पोषण वाटिका की स्थापना के 
लिये बड़े पैमाने पर कई कार्यकलाप किये जा रहे हैं।

	¶ इसके अतिरिक्त, अब तक 6 राज्यों के कुछ चयनित ज़िलों में 1.10 
लाख औषधीय पौधे भी लगाए जा चुके हैं।

पोषण माह:
	¶ पोषण अभियान के अंतर्गत हर साल सितंबर के महीने में राष्ट्रीय 

पोषण माह मनाया जाता है।
	¶ इसमें प्रसवपूर्व देखभाल, इष्टतम स्तनपान, एनीमिया, विकास 

निगरानी, लड़कियों की शिक्षा, आहार, शादी की सही उम्र, स्वच्छता 
और स्वस्थ भोजन (खाद्य पोषण) पर केंद्रित एक महीने की 
गतिविधियाँ शामिल है।

	¶ ये गतिविधियाँ सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (Social 
and Behavioural Change Communication- 
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SBCC) पर ध्यान केंद्रित करती हैं तथा जन आंदोलन दिशा-
निर्देशों पर आधारित होती हैं।
�	SBCC ज्ञान, दृष्टिकोण, मानदंड, विश्वास और व्यवहार में 

परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिये संचार दृष्टिकोण का एक 
रणनीतिक उपयोग है।

पोषण वाटिका:
	¶ विषय:
�	पोषण वाटिका का अर्थ है भूमि का वह छोटा टुकड़ा जहाँ घर 

के लोग सब्जियाँ उगाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके 
कि परिवार में सभी विशेष रूप से बच्चे और महिलाएँ कुपोषण 
का शिकार न हों।

	¶ उद्देश्य:
�	इसका मुख्य उद्देश्य जैविक रूप से घरेलू सब्जियों और फलों के 

माध्यम से पोषण की आपूर्ति करना है ताकि यह सुनिश्चित हो 
सके कि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे।

	¶ कार्यान्वयन:
�	आँगनवाड़ियों, स्कूल परिसरों और ग्राम पंचायतों में उपलब्ध 

स्थान में सभी हितधारकों द्वारा पोषण वाटिका के लिये वृक्षारोपण 
अभियान चलाया जाएगा।

पोषण अभियान:
	¶ विषय:
�	8 मार्च, 2018 को सरकार द्वारा पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण 

मिशन) शुरू किया गया था।
	¶ लक्ष्य:
�	इसका उद्देश्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, 

महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच) तथा जन्म के समय 
वजन में कमी को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रतिवर्ष 
कम करना है।

�	इस मिशन का लक्ष्य 2022 तक 0-6 आयु वर्ग के बच्चों में 
स्टंटिंग को 38.4% से घटाकर 25% करना है।

�	पोषण अभियान का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सेवा 
वितरण और हस्तक्षेप, अभिसरण के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन 
तथा विभिन्न निगरानी मापदंडों में प्राप्त किये जाने वाले विशिष्ट 
लक्ष्यों को सुनिश्चित करना है।

�	इस अभियान के तहत ज़िले के अधिकारियों के साथ समन्वय 
करने और देश भर में अभियान के तेज़ और कुशल निष्पादन के 
लिये प्रत्येक ज़िले में स्वस्थ भारत प्रेरक तैनात किये जाएँगे। 
स्वस्थ भारत प्रेरक अभियान के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के 
लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे।

	¶ पोषण 2.0:
�	परिचय:

�	संचालन में तालमेल बनाने और पोषण सेवा तंत्र में एक 
एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिये सरकार ने पोषण 2.0 
मिशन के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम एवं पोषण अभियान 
जैसे समान उद्देश्यों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों को 
समायोजित किया है।

�	घटक:
�	अभिसरण: यह अभियान, MWCD की सभी पोषण 

संबंधी योजनाओं की लक्षित आबादी पर अभिसरण 
सुनिश्चित करना है। अभियान विभिन्न कार्यक्रमों के 
अभिसरण को भी सुनिश्चित करेगा।

�	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ-सामान्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर 
(ICDS-CAS): पोषण की स्थिति की सॉफ्टवेयर 
आधारित निगरानी की जाएगी।

�	व्यवहार परिवर्तन: अभियान को जन आंदोलन के रूप में 
चलाया जाएगा जहाँ लोगों की सामूहिक भागीदारी वांछित 
है। जागरूकता को बढ़ावा देने और मुद्दों को संबोधित करने 
के लिये प्रत्येक माह समुदाय आधारित कार्यक्रम का 
आयोजन होगा।

�	प्रोत्साहन: अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ताओ को उनके प्रदर्शन 
हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा।

�	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: 21 विषयगत मॉड्यूल 
प्रशिक्षण के लिये वृद्धिशील शिक्षण दृष्टिकोण अपनाया 
जाएगा तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ताओं को प्रमुख 
प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

�	शिकायत निवारण: किसी भी समस्या के समाधान तक 
आसान पहुँच के लिये एक कॉल सेंटर स्थापित किया 
जाएगा।

सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का 
सामाजिक लेखापरीक्षा
चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने योजनाओं का सामाजिक लेखापरीक्षा 
करने के लिये एक विशेष सामाजिक और प्रदर्शन लेखापरीक्षा प्राधिकरण 
स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो देश में अपनी तरह का पहला 
प्राधिकरण होगा।



www.drishtiias.com/hindi

5757|| PT SPRINT (सामाजिक मुद्दे) || 2023

इस निर्णय का महत्त्व:
	¶ सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना:
�	प्राधिकरण सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं के 

कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही, पारदर्शिता एवं नागरिकों 
की भागीदारी सुनिश्चित करेगा तथा कार्यान्वयन एजेंसियों का 
प्रदर्शन मूल्यांकन भी करेगा।

	¶ गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण का आकलन करना:
�	यह प्राधिकरण सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा 

गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण का भी आकलन करेगा।
�	यह विभिन्न योजनाओं के परिणाम का पता लगाने के लिये लोगों 

की संतुष्टि का सर्वेक्षण भी करेगा।
	¶ सामाजिक लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा की योजना 

बनाना:
�	यह प्राधिकरण राजस्थान राज्य में सरकारी विभागों, उपक्रमों, 

योजनाओं (केंद्रीय और राज्य), कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा 
गतिविधियों की सामाजिक लेखापरीक्षा एवं प्रदर्शन लेखापरीक्षा 
के लिये योजना निर्माण, उसके संचालन व अंतिम रूप देने का 
काम करेगा।
�	यह सेवाओं के वितरण की कुशलता और प्रभावशीलता के 

साथ-साथ जनता के पैसे के  सही ढंग से खर्च की जाँच 
करेगा।

	¶ सिविल सेवा संगठनों की पहचान तथा क्षमता निर्माण:
�	यह विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के 

लिये तकनीकी सहायता प्रदान करेगा; वार्षिक योजनाओं और 
परिणामों (outcome) के साथ ही बजट के सुदृढ़ीकरण के 
लिये वित्त और योजना विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान 
करना तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास और बुनियादी ढाँचे 
के कार्यों के गुणवत्ता मानकों का आकलन करना।

सामाजिक लेखापरीक्षा:
	¶ परिचय:
�	यह सरकार और लोगों (विशेष रूप से वे लोग जो योजना से 

प्रभावित हैं) द्वारा संयुक्त रूप से किसी योजना के क्रियान्वयन 
का मूल्यांकन है।

�	सोशल ऑडिट वित्तीय ऑडिट से अलग है जिसमें किसी संगठन 
के लाभ, हानि और वित्तीय स्थिरता की सही तस्वीर प्रदान करने 
के लिये वित्तीय लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण और 
मूल्यांकन करना शामिल है।

	¶ सामाजिक लेखापरीक्षा और मनरेगा:
�	मनरेगा की धारा 17 के तहत कार्यक्रम के अंतर्गत निष्पादित 

सभी कार्यों को एक सामाजिक लेखापरीक्षा से गुज़रना होगा।

�	प्रत्येक सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई पिछले वर्ष में राज्य 
द्वारा किये गए मनरेगा व्यय के 0.5% के बराबर धन की 
हकदार है।

�	ऑडिट में मनरेगा के तहत बनाए गए बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता 
जाँच, मज़दूरी में वित्तीय हेराफेरी और किसी भी प्रक्रियात्मक 
विचलन की जाँच शामिल है।

�	केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा हाल ही में 
'सामाजिक लेखापरीक्षा कैलेंडर बनाम पूर्ण लेखापरीक्षा' शीर्षक 
वाली रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया है कि वर्ष 
2021-2022 में नियोजित लेखापरीक्षा का केवल 14.29% ही 
पूरा हुआ है।

�	मंत्रालय ने यह भी माना कि राज्यों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) का 
सामाजिक लेखापरीक्षा करने में विफलता के लिये धन की 
रोकथाम सहित कार्रवाई की जाएगी।

�	हालाँकि केंद्र (जो इन सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों की 
प्रशासनिक लागत वहन करता है) द्वारा धन जारी करने में 
अत्यधिक देरी ने इनमें से कई नकदी-संकट वाली इकाइयों को 
लगभग पंगु बना दिया है।

	¶ चुनौतियांँ:
�	प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव:

�	भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सामाजिक लेखापरीक्षा को 
संस्थागत बनाने में पर्याप्त प्रशासनिक और राजनीतिक 
इच्छाशक्ति की कमी का मतलब है कि देश के कई हिस्सों 
में सामाजिक लेखापरीक्षा कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रभावित 
है।

�	केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ 
राज्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों को वह 
प्रशासनिक धन प्राप्त नहीं हुआ था जो केंद्र ने उन्हें दिया 
था। इसलिये लेखा परीक्षकों के वेतन में तीन महीने से एक 
वर्ष तक की देरी हुई है।

�	प्रतिरोध और धमकी:
�	ग्राम सामाजिक अंकेक्षण सुविधादाताओं सहित सामाजिक 

लेखापरीक्षा इकाइयों को प्रतिरोध और धमकी का सामना 
करना पड़ रहा है तथा सत्यापन हेतु प्राथमिक अभिलेखों 
तक पहुंँचने में भी मुश्किल हो रही है।

�	जनभागीदारी का अभाव:
�	आम जनता के बीच शिक्षा, जागरूकता और क्षमता निर्माण 

की कमी के कारण लोगों की भागीदारी नगण्य रही है।
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�	स्वतंत्र एजेंसी की अनुपस्थिति:
�	सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की जांँच और कार्रवाई 

करने हेतु एक स्वतंत्र एजेंसी का अभाव है।

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) 
के लिये आरक्षण
चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के महान्यायवादी ने स्पष्ट किया कि समाज के 
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये 10% आरक्षणअनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों का 
हनन नहीं करता है।
सरकार का दृष्टिकोण:
	¶ अन्य वर्गों के आरक्षण का हनन नहं: EWS आरक्षण पिछड़े वर्गों, 

यानी अनुसूचित समुदायों और ओबीसी के लिये पहले से मौजूद 
50% आरक्षण के अलावा स्वतंत्र रूप से दिया गया था।
�	महान्यायवादी ने याचिकाकर्त्ताओं के तर्कों को खारिज कर दिया 

कि EWS आरक्षण से पिछड़े वर्गों का बहिष्कार भेदभाव के 
समान है, क्योंकि उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से 
आरक्षण प्राप्त हुआ है।उदाहरण के लिये अनुसूचित जाति और 
अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों को संविधान के तहत 
कई लाभ दिये गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 16 (4) (A) 
(पदोन्नति के लिये विशेष प्रावधान), अनुच्छेद 243 D 
(पंचायत और नगरपालिका सीटों में आरक्षण), अनुच्छेद 330 
(लोकसभा में आरक्षण) और अनुच्छेद 332 (राज्य 
विधानसभाओं में आरक्षण) शामिल हैं।

	¶ कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिये आवश्यक: पिछड़े वर्गों (OBC) 
के लिये आरक्षण और अब EWS आरक्षण को न्यायालय द्वारा 
"समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिये राज्य के एकल 
दृष्टिकोण" के रूप में माना जाना चाहिये।
�	सामान्य श्रेणी में कुल जनसंख्या का 18.2% EWS से 

संबंधित था और नीति आयोग द्वारा उपयोग किये जाने वाले 
बहु-आयामी गरीबी सूचकांक को संदर्भित करता है, जो 
जनसंख्या का लगभग 350 मिलियन (3.5 करोड़) है।

	¶ संविधान प्रदत्त: OBC, SC और ST के लिये आरक्षण EWS 
आरक्षण के अलावा अलग-अलग ढाँचे के अंतर्गत आता है और यह 
संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन नहीं करता है।

	¶ उदाहरण: सरकार द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतियों के अनुसार, शीर्ष 
न्यायालय ने बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 
अधिनियम, 2009 की वैधता प्रदान किया था।

�	न्यायालय ने माना था कि 2009 का अधिनियम वित्तीय और 
मनोवैज्ञानिक बाधाओं सहित सभी बाधाओं को दूर करने का 
प्रयास करता है, जो कमज़ोर वर्ग एवं वंचित समूह के एक बच्चे 
को प्रवेश की मांग करते समय सामना करना पड़ता है तथा 
संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इसे बरकरार रखा।

याचिकाकर्त्ताओं के तर्क:
	¶ संशोधन संवैधानिक योजना के विपरीत हैं जहाँ उपलब्ध सीटों/पदों 

का कोई भी खंड केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षित 
नहीं किया जा सकता है।

	¶ याचिका में कहा गया था कि यह संविधान संशोधन वर्ष 1992 में 
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये 
गए निर्णय के विपरीत है, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा 
था कि ‘पिछड़े वर्ग का निर्धारण केवल आर्थिक कसौटी के संदर्भ में 
नहीं किया जा सकता है।’

	¶ याचिकाकर्त्ताओं का एक मुख्य तर्क यह भी था कि सरकार द्वारा 
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिये लागू किये गए 
आरक्षण के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू की गई 50 प्रतिशत 
की सीमा का उल्लंघन करते हैं।

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिये आरक्षण:
	¶ परिचय:
�	10% EWS कोटा 103वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 

2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश 
किया गया था।
�	संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 

(6) और अनुच्छेद 16 (6) सम्मिलित किया गया।
�	यह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) हेतु शिक्षा संस्थानों 

में नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक आरक्षण के लिये है।
�	यह अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और 

सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के लिये 
50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किये गए गरीबों के 
कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित किया गया था।

�	यह केंद्र और राज्यों दोनों को समाज के EWS को आरक्षण 
प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

	¶ महत्त्व:
�	असमानता को संबोधित करता है:

�	10% कोटे का विचार प्रगतिशील है और भारत में शैक्षिक 
तथा आय असमानता के मुद्दों को संबोधित कर सकता है 
क्योंकि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 
उनकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों 
एवं सार्वजनिक रोज़गार में भाग लेने से बाहर रखा गया है।
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�	आर्थिक पिछड़ों को मान्यता:
�	पिछड़े वर्ग के अलावा बहुत से लोग या वर्ग हैं जो भूख 

और गरीबी की परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
�	संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित आरक्षण उच्च 

जातियों के गरीबों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करेगा।
�	जाति आधारित भेदभाव में कमी:

�	इसके अलावा यह धीरे-धीरे आरक्षण से जुड़े कलंक को 
हटा देगा क्योंकि आरक्षण का ऐतिहासिक रूप से जाति से 
संबंध रहा है और अक्सर उच्च जाति उन लोगों को देखती 
है जो आरक्षण के माध्यम से आते हैं।

	¶ चिंताएँ:
�	डेटा की अनुपलब्धता:

�	EWS कोटे में उद्देश्य और कारण के बारे में स्पष्ट रूप 
से उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के आर्थिक रूप से 
कमज़ोर वर्गों को आर्थिक रूप से अधिक विशेषाधिकार 
प्राप्त व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये उनकी 
वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों व 
सार्वजनिक रोज़गार के अवसरों में भाग लेने से बाहर रखा 
गया है।

�	इस प्रकार के तथ्य संदिग्ध हैं क्योंकि सरकार ने इस बात 
का समर्थन करने के लिये कोई डेटा तैयार नहीं किया है।

�	मनमाना मानदंड:
�	इस आरक्षण हेतु पात्रता तय करने के लिये सरकार द्वारा 

उपयोग किये जाने वाले मानदंड अस्पष्ट हैं और यह किसी 
डेटा या अध्ययन पर आधारित नहीं है।

�	यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार से सवाल 
किया कि क्या राज्यों ने EWS आरक्षण देने के लिये 
मौद्रिक सीमा तय करते समय हर राज्य के लिये प्रति 
व्यक्ति जीडीपी की जाँच की है।

�	आँकड़े बताते हैं कि भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय व्यापक 
रूप से भिन्न है- जैसे गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक 
4 लाख है तो वहीं बिहार की प्रति व्यक्ति आय 40,000 रुपए 
है।

अलीवा: बाल विवाह के उन्मूलन हेतु 
डेटा संचालित दृष्टिकोण
चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओडिशा के एक ज़िले नयागढ़ ने बाल विवाह को मिटाने 
के लिये एक अनूठी पहल- अलीवा को अपनाया है।

	¶ ओडिशा की बाल विवाह रोकथाम रणनीति के अनुसार, राज्य का 
लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करना है।

पहल के प्रमुख बिंदु:
	¶ विषय:
�	यह कार्यक्रम जनवरी 2022 में शुरू किया गया था।
�	आंँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं से कहा गया है कि वे अपने अधिकार 

क्षेत्र में आने वाली हर किशोरी की पहचान करें और उन पर 
नज़र रखें।

�	ज़िले के आंँगनबाडी केंद्रों में उपलब्ध अलीवा नाम के रजिस्टरों 
में किशोरियों की जन्म पंजीकरण तिथि, आधार, परिवार का 
विवरण, कौशल प्रशिक्षण आदि का विवरण दर्ज होता है।

�	लड़की की उम्र को स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक, पिता, 
पर्यवेक्षक और बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) 
द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

�	अब तक ज़िले में 48,642 किशोरियों की जानकारी अलीवा 
रजिस्टर में दर्ज है।

�	बाल विवाह के बारे में सूचना मिलने पर ज़िला प्रशासन और 
पुलिस लड़कियों की उम्र के प्रमाण का पता लगाने के लिये 
रजिस्टर का सहारा लेते हैं।

�	ज़िले ने 10 वर्ष यानी 2020 से 2030 तक की अवधि के लिये 
रिकॉर्ड बनाए रखने का निर्णय लिया है।

	¶ महत्त्व:
�	अलीवा रजिस्टर अब तक सबसे विस्तारपूर्ण है जो 10 साल तक 

लड़कियों के जीवन की जानकारी रखता है।
�	कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिये यह रजिस्टर उपयोगी रहा 

है, क्योंकि माता-पिता सज़ा से बचने के लिये अपनी 
लड़कियों की उम्र के बारे में झूठ बोलने का प्रयास करते 
हैं।

�	पिछले आठ महीनों में ज़िला प्रशासन ने 61 बाल विवाह रोकने 
में कामयाबी हासिल की है।

�	यद्यपि रजिस्टर की संकल्पना बाल विवाह को रोकने के लिये 
की गई थी, लेकिन यह लड़कियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने 
के लिये बहुत उपयोगी रही है, खासकर यदि वे एनीमिक(रक्त 
की कमी से पीड़ित) हों।

भारत में बाल विवाह की वर्तमान स्थिति:
	¶ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children’s 

Fund- UNICEF) के आकलन से पता चलता है कि भारत 
में प्रत्येक वर्ष 18 वर्ष से कम उम्र की कम-से-कम 15 लाख 
लड़कियों की शादी हो जाती है, जो वैश्विक संख्या का एक-तिहाई 
है और इस प्रकार अन्य देशों की तुलना में भारत में बाल वधुओं की 
सर्वाधिक संख्या मौजूद है।
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�	NFHS-5 के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल3% महिलाओं की 
शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले हो गई, जो 
NFHS-4 में रिपोर्ट किये गए 26.8% से कम है। पुरुषों में 
कम उम्र में विवाह का आँकड़ा 17.7% (NFHS-5) और 
20.3% (NFHS-4) है।
�	पश्चिम बंगाल और बिहार में लगभग 41% ऐसी महिलाओं 

के साथ बालिका विवाह का प्रचलन सबसे अधिक था।
�	NHFS-5 के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, 

हिमाचल प्रदेश, गोवा, नगालैंड, केरल, पुद्दुचेरी और तमिलनाडु 
में कम उम्र में शादियाँ सबसे कम हुई हैं।
�	20-24 वर्ष की आयु की महिलाओं की हिस्सेदारी जिन्होंने 

18 वर्ष की आयु से पहले शादी की थी, पिछले पाँच वर्षों 
में 27% से घटकर 23% हो गई है।

�	राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में कम उम्र के विवाहों 
के अनुपात में सबसे अधिक कमी देखी गई।

बाल विवाह को रोकने हेतु सरकारी कानून और पहल:
	¶ शादी के लिये न्यूनतम आयु:
�	हिंदुओं के लिये हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, महिला के लिये 

विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुष के लिये न्यूनतम 
आयु 21 वर्ष निर्धारित करता है।
�	इस्लाम में युवावस्था प्राप्त कर चुके नाबालिग की शादी 

को वैध माना जाता है।
�	विशेष विवाह अधिनियम, 1954 भी महिलाओं और पुरुषों 

के लिये विवाह हेतु सहमति की न्यूनतम आयु के रूप में 
क्रमशः 18 और 21 वर्ष निर्धारित करता है।

	¶ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 ने बाल विवाह निरोधक 
अधिनियम, 1929 का स्थान लिया, जो ब्रिटिश काल के दौरान 
अधिनियमित किया गया था।
�	यह एक बच्चे को 21 साल से कम उम्र के पुरुष और 18 साल 

से कम उम्र की महिला के रूप में परिभाषित करता है।
�	"नाबालिग" को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित 

किया गया है जिसने अधिनियम के अनुसार, वयस्कता की 
आयु प्राप्त नहीं की है।

�	किसी एक पक्ष द्वारा वांछित होने पर बाल विवाह की कानूनी 
स्थिति शून्य हो जाती है।
�	हालाँकि यदि सहमति धोखाधड़ी या छल से प्राप्त की जाती 

है या फिर बच्चे को उसके वैध अभिभावकों द्वारा बहकाया 
जाता है और यदि एकमात्र उद्देश्य बच्चे को तस्करी या 
अन्य अनैतिक उद्देश्यों के लिये उपयोग करना है, तो विवाह 
अमान्य होगा।

�	बालिकाओं के भरण-पोषण का भी प्रावधान है। यदि पति 
बालिग है तो गुजारा भत्ता देने के लिये उत्तरदायी है।
�	यदि पति भी अवयस्क है तो उसके माता-पिता को भरण-

पोषण का भुगतान करना होगा।
�	बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष या बाल विवाह को संपन्न 

कराने वालों को इस अधिनियम के तहत दो वर्ष के कठोर 
कारावास या 1 लाख रूपए का जुर्माना या दोनों सज़ा से दंडित 
किया जा सकता है।

�	अधिनियम में CPMO की नियुक्ति का भी प्रावधान है जिसका 
कर्तव्य बाल विवाह को रोकना और इसके बारे में जागरूकता 
फैलाना है।

	¶ लिंग अंतराल को कम करने हेतु भारत के प्रयास:
�	भारत ने वर्ष 1993 में ‘महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के 

भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय (CEDAW) की पुष्टि 
की थी।
�	इस अभिसमय का अनुच्छेद-16 बाल विवाह का कठोरता 

से निषेध करता है और सरकारों से महिलाओं के लिये 
न्यूनतम विवाह योग्य आयु का निर्धारण करने एवं उन्हें 
लागू करने की अपेक्षा करता है।

�	वर्ष 1998 से भारत ने विशेष रूप से मानव अधिकारों की 
सुरक्षा पर राष्ट्रीय कानून का प्रवर्तन किया है, जिसे 
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 जैसे 
अंतर्राष्ट्रीय साधनों के अनुरूप तैयार किया गया है।

इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट
चर्चा में क्यों?

ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट ने 
इस संदर्भ पर प्रकाश डाला कि महिलाओं और हाशिये के समुदायों को 
नौकरी में भेदभाव का सामना करना पड़ा।

प्रमुख बिंदु
	¶ यह डेटासेट रोज़गार-बेरोज़गारी पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (2004-

05), वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 
(Periodic Labour Force Survey-PLFS) एवं 
केंद्र द्वारा अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण के 61वें दौर से 
लिया गया था।

	¶ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति: शिक्षा और सहायक सरकारी 
नीतियों के कारण शहरी क्षेत्रों में भेदभाव में कमी आई है।
�	आय में अंतर: गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के 

लोगों के लिये वर्ष 2019-20 में स्व-नियोजित श्रमिकों की 
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औसत आय 15,878 रुपए, जबकि अनुसूचित जाति या 
अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि के लोगों की औसत आय 10,533 
रुपए थी।
�	स्व-नियोजित गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 

कर्मचारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि 
के अपने समकक्षों की तुलना में एक-तिहाई अधिक कमाते 
हैं।

�	ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव में वृद्धि: ग्रामीण भारत में अनुसूचित 
जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को आकस्मिक रोज़गार 
में भेदभाव में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है।

	¶ महिलाएँ: महिलाओं के खिलाफ भेदभाव इतना अधिक है कि धर्म 
या जाति-आधारित उप-समूहों या ग्रामीण-शहरी विभाजन में शायद 
ही कोई अंतर है।
�	इस अवधि में महिलाओं के प्रति होने वाला भेदभाव वर्ष 2004-

05 के 67.2% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 75.7% हो गया 
है।

	¶ पुरुषों और महिलाओं के मध्य आय का अंतर: ग्रामीण और शहरी 
दोनों क्षेत्रों में आकस्मिक श्रमिकों के लिये 50% से 70% के मध्य 
आय का अंतर भी ज़्यादा है। नियमित श्रमिकों के लिये यह सीमा 
कम है, पुरुषों की आय महिलाओं की आय से 20-60% अधिक 
है।
�	स्वरोज़गार के मामले में असमानता बहुत अधिक है, पुरुषों की 

आय महिलाओं की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक है।
�	भारत में लैंगिक भेदभाव संरचनात्मक है जिसके परिणामस्वरूप 

'सामान्य परिस्थितियों' में पुरुषों और महिलाओं की आय के 
मध्य भारी असमानताएँ व्याप्त होती हैं।

भेदभाव के विरुद्ध संवैधानिक प्रावधान:
	¶ समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14, 15, 16):
�	विधि के समक्ष समानता: अनुच्छेद 14 के अनुसार किसी भी 

व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण 
से वंचित नहीं किया जाएगा।
�	यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वह नागरिक 

या विदेशी, वैधानिक निगम, कंपनियाँ, पंजीकृत संस्थाएँ या 
किसी अन्य प्रकार के कानूनी व्यक्ति हो।

�	भेदभाव का निषेध: अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी नागरिक के 
साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर 
भेदभाव नहीं कर सकता।

�	सार्वजनिक रोज़गार में अवसर की समानता: भारतीय संविधान 
का अनुच्छेद 16 किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में रोज़गार या 
नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की 
समानता प्रदान करता है।

महिला सशक्तीकरण से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाएँ:
	¶ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
	¶ उज्ज्वला योजना
	¶ स्वाधार गृह
	¶ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
	¶ प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना
	¶ वन स्टॉप सेंटर

शिक्षा में डिजिटल अंतराल
चर्चा में क्यों?

हाल ही में शिक्षा मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया कि भारत के 
कम- से- कम 10 राज्यों में 10% से कम स्कूल सूचना और संचार 
प्रौद्योगिकी (ICT) उपकरण या डिजिटल उपकरण से लैस हैं।

डिजिटल अंतराल:
	¶ परिचय:
�	यह जनसांख्यिकी और आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी 

(ICT) तक पहुँच वाले क्षेत्रों और उन तक पहुँच नहीं होने के 
बीच का अंतर है।

�	यह विकसित और विकासशील देशों, शहरी तथा ग्रामीण 
आबादी, युवा एवं शिक्षित बनाम वृद्ध और कम शिक्षित 
व्यक्तियों, पुरुषों और महिलाओं के बीच मौज़ूद है।

�	भारत में शहरी-ग्रामीण विभाजन डिजिटल अंतराल का सबसे 
बड़ा कारक है।

	¶ स्थिति:
�	अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा 2021 में किये गए एक अध्ययन 

से पता चला है कि भारत में लगभग 60% स्कूली बच्चे 
ऑनलाइन सीखने के अवसरों का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
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�	ऑक्सफैम इंडिया के एक अध्ययन में पाया गया कि शहरी निजी 
स्कूलों के छात्रों के माता-पिता ने इंटरनेट सिग्नल और स्पीड के 
साथ समस्याओं की सूचना दी।

	¶ प्रभाव:
�	ड्रॉपआउट और बाल श्रम के कारण:

�	‘आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों’ [EWS]/वंचित समूहों 
[DG] से संबंधित बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी नहीं करने 
का परिणाम भुगतना पड़ रहा है, साथ ही इस दौरान इंटरनेट 
और कंप्यूटर तक पहुँच की कमी के कारण कुछ बच्चों को 
पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी है

�	वे बच्चे बाल श्रम अथवा बाल तस्करी के प्रति भी सुभेद्य 
हो गए हैं।

�	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव:
�	यह लोगों को उच्च/गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल 

प्रशिक्षण से वंचित करेगा जो उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान 
करने और वैश्विक स्तर पर मार्गदर्शक नेता में मदद कर 
सकता है।

�	अनुचित प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा:
�	शिक्षा के संबंध में ऑनलाइन प्रस्तुत की गई महत्त्वपूर्ण 

जानकारी से वंचित बने रहेंगे और इस प्रकार वे हमेशा 
पिछड़े ही रहेंगे, जिसे खराब प्रदर्शन के रूप में अभिव्यक्त 
किया जा सकता है।

�	इस प्रकार इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम छात्र और 
कम विशेषाधिकार प्राप्त छात्रों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्द्धा 
को बढ़ावा मिलता है।

�	सीखने की असमानता:
�	निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों के लोग वंचित हैं और 

पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये उन्हें लंबे 
समय तक बोझिल अध्ययन से गुजरना पड़ता है।

�	जबकि अमीर आसानी से स्कूली शिक्षा सामग्री को 
ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं और अपने कार्यक्रमों पर 
तुरंत काम कर सकते हैं।

शिक्षा के अधिकार हेतु संवैधानिक प्रावधान
	¶ मूल भारतीय संविधान के भाग- IV (राज्य के नीति निदेशक 

सिद्धांत -DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में 
राज्य द्वारा वित्तपोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया 
गया।

	¶ वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को 
संविधान के भाग- III में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल 
किया गया।

�	इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसने 
6-14 वर्ष के बच्चों के लिये शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक 
अधिकार बना दिया।

�	इसने एक अनुवर्ती कानून शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 
का प्रावधान किया।

संबंधित पहल
	¶ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020।
	¶ ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (DIKSHA)।
	¶ पीएम ई-विद्या।
	¶ स्वयं प्रभा टीवी चैनल
	¶ स्वयं पोर्टल
	¶ प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (NEAT3.0)

खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता: 
CARE
चर्चा में क्यों?

हाल ही में "खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता: ए सिनर्जिस्टिक 
अंडर्स्टडी सिम्फनी" नामक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें लैंगिक असमानता 
एवं खाद्य असुरक्षा के बीच वैश्विक संबंध पर प्रकाश डाला गया।
	¶ यह रिपोर्ट CARE द्वारा जारी की गई थी, जो महिलाओं और 

लड़कियों के संदर्भ में वैश्विक गरीबी तथा भुखमरी से लड़ने वाला 
अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है।

प्रमुख बिंदु
	¶ खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ता लैंगिक अंतर:
�	दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं की खाद्य सुरक्षा के बीच की 

खाई बढ़ती जा रही है।
�	वर्ष 2021 में कम-से-कम 828 मिलियन लोग भूख से 

प्रभावित थे। उनमें से पुरुषों की तुलना में 150 मिलियन 
अधिक महिलाएँ खाद्य असुरक्षा प्रभावित थीं।
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�	रिपोर्ट के अनुसार, 109 देशों में लैंगिक असमानता बढ़ने के 
साथ ही खाद्य सुरक्षा में कमी देखी गई।
�	वर्ष 2018 और वर्ष 2021 के बीच भूख से पीड़ित पुरुषों 

की तुलना में भूख से पीड़ित महिलाओं की संख्या में 8.4 
गुना वृद्धि हुई, जिसमें वर्ष 2021 में भूख से पीड़ित पुरुषों 
की तुलना में 150 मिलियन अधिक महिलाएँ थीं।

	¶ लैंगिक असमानता और कुपोषण:
�	लैंगिक समानता स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य 

एवं पोषण सुरक्षा से अत्यधिक जुड़ी हुई है।
�	किसी देश में जितनी अधिक लैंगिक असमानता होती है, वहाँ 

उतने ही अधिक भूखे और कुपोषित लोग होते हैं।
�	यमन, सिएरा लियोन और चाड जैसे उच्च लैंगिक असमानता 

वाले राष्ट्रों ने सबसे कम खाद्य सुरक्षा एवं पोषण का अनुभव 
किया।

	¶ महिलाओं पर अधिक भार:
�	यहाँ तक कि जब पुरुष और महिला दोनों तकनीकी रूप से 

खाद्य असुरक्षित होते हैं, तब भी महिलाएँ अक्सर ज़्यादा प्रभावित 
होती हैं, क्योंकि इस स्थिति में पुरुष कम भोजन करते हैं, जबकि 
महिलाएँ भोजन छोड़ती पाई जाती हैं।
�	लेबनान में कोविड-19 महामारी की शुरुआत में 85% 

लोगों ने भोजन में कमी कर दी। उस समय केवल 57% 
पुरुषों की तुलना में 85% महिलाएँ कम खाद्यान्न खा रही 
थीं।

	¶ महिलाओं में कम खाद्य असुरक्षा का अनुभव:
�	जब महिलाएँ नौकरी करती हैं और पैसा कमाती हैं या जब वे 

सीधे खेती के कार्य में शामिल होती हैं, तो उन्हें खाद्य असुरक्षा 
का अनुभव होने की संभावना कम होती है।

	¶ महिलाओं के गरीबी में रहने की अधिक संभावना:
�	पुरुषों की तुलना में महिलाओं के गरीबी में रहने की संभावना 

अधिक होती है, क्योंकि उनके काम का कम भुगतान किया 
जाता है या बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया जाता है।

�	कोविड-19 महामारी से पहले भी महिलाओं ने पुरुषों की तुलना 
में तीन गुना अधिक अवैतनिक कार्य किया।

सिफारिशें:
	¶ जिस प्रकार महिलाएँ दुनिया का भरण करती हैं, उसी तरह से उन्हें 

डेटा संग्रह के तरीकों और विश्लेषण में सही जगह दी जानी चाहिये 
ताकि वे उन अंतरालों को दृश्यमान बना सकें और उन अंतरालों का 
समाधान खोजने के लिये काम कर सकें।

	¶ यह खाद्य सुरक्षा और लैंगिक असमानता की वैश्विक समझ को 
अद्यतन करने का समय है तथा संकट के कारण प्रभावित समुदायों 
में महिला संगठनों सहित स्थानीय अभिनेताओं को महिलाओं और 
लड़कियों को भूख से जुड़ी लिंग-आधारित हिंसा और सुरक्षा जोखिम 
से बचाने के लिये आवश्यक धन और समर्थन प्रदान करने की 
आवश्यकता है।

	¶ ये सभी SDG लक्ष्य 5 की उपलब्धि पर निर्भर करते हैं, जो लैंगिक 
समानता हासिल कर सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त 
बनाता है। वर्ष 2030 तक लैंगिक समानता हेतु भेदभाव के कई मूल 
कारणों को खत्म करने के लिये तत्काल कार्रवाई किये जाने की 
आवश्यकता है जो अभी भी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं 
के अधिकारों को कम करते हैं।

पीरियड पॉवर्टी
चर्चा में क्यों?

स्कॉटलैंड फ्री पीरियड प्रोडक्ट तक पहुँच के अधिकार की कानूनी 
रूप से रक्षा करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है और इसने 
पीरियड प्रोडक्ट एक्ट पारित करके पीरियड प्रोडक्ट को सभी के लिये 
निःशुल्क कर दिया है।
	¶ पीरियड पॉवर्टी तब होती है जब कम आय वाले लोग आवश्यक 

पीरियड प्रोडक्ट/उत्पादों (जैसे टैम्पोन, सैनिटरी पैड आदि) को 
वहन नहीं कर सकते या उन तक पहुँच नहीं बना सकते।

स्कॉटलैंड की पहल
	¶ परिचय:
�	पीरियड प्रोडक्ट्स एक्ट के तहत स्कूलों, कॉलेजों और 
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विश्वविद्यालयों के साथ-साथ स्थानीय सरकारी निकायों को 
अपने बाथरूम में कई तरह के पीरियड उत्पाद मुफ्त में उपलब्ध 
कराने चाहिये।

�	स्कॉटलैंड में प्रत्येक परिषद को मासिक धर्म/पीरियड उत्पादों के 
लिये सबसे अच्छा पहुँच बिंदु निर्धारित करने के लिये स्थानीय 
समुदायों के साथ आवश्यक है।

	¶ सुलभता:
�	मोबाइल फोन ऐप (PickUpMyPeriod) लोगों को 

निकटतम स्थान जैसे कि स्थानीय पुस्तकालय या सामुदायिक 
केंद्र खोजने में भी मदद करता है जहाँ वे पीरियड प्रोडक्ट्स को 
प्राप्त कर सकते हैं।

�	पीरियड प्रोडक्ट्स पुस्तकालयों, स्विमिंग पूल, सार्वजनिक जिम, 
सामुदायिक भवनों, टाउन हॉल, फार्मेसियों और डॉक्टर के 
कार्यालयों में उपलब्ध होंगे।

भारत में मासिक धर्म स्वच्छता की स्थिति:
	¶ वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के एक अध्ययन 

के अनुसार:
�	भारत में केवल 13% लड़कियों को मासिक धर्म से पहले 

मासिक धर्म की जानकारी होती है।
�	मासिक धर्म के कारण 60% लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया।
�	मासिक धर्म के कारण 79% को कम आत्मविश्वास का सामना 

करना पड़ा और 44% प्रतिबंधों पर शर्मिंदा और अपमानित हुई।
�	मासिक धर्म महिलाओं की शिक्षा, समानता, मातृ एवं शिशु 

स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
	¶ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5:
�	15-24 वर्ष की आयु की महिलाओं में पीरियड प्रोडक्ट्स का 

उपयोग:
�	सत्रह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 90% या उससे 

अधिक महिलाएंँ पीरियड उत्पादों का उपयोग करती हैं।
�	पुददुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पीरियड 

प्रोडक्ट्स का उपयोग करने वाली महिलाओं का अंश 99% था।
�	त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, मेघालय, मध्य प्रदेश 

और बिहार - में 70 प्रतिशत या उससे कम महिलाएंँ 
पीरियड प्रोडक्ट्स का उपयोग करती हैं।

�	बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ 60 फीसदी से भी कम 
का आंँकड़ा दर्ज किया गया है।

�	शीर्ष तीन राज्य जिन्होंने महिलाओं के पीरियड प्रोडक्ट्स के 
उपयोग में NFHS 4 से NFHS 5 के बीच वृद्धि दर्ज की:
�	बिहार: 90%

�	ओड़िशा: 72%
�	मध्य प्रदेश: 61%

 मासिक धर्म स्वच्छता के लिये भारत सरकार की पहल:
	¶ शुचि योजना:
�	शुचि योजना का उद्देश्य किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता के 

बारे में जागरूकता पैदा करना है।
�	यह 2013-14 में शुरू में केंद्र प्रायोजित रूप में शुरू किया गया 

था।
�	हालाँकि, केंद्र ने राज्यों को 2015-16 से इस योजना को 

अपने नियंत्रण में लेने के लिये कहा।
	¶ मासिक धर्म स्वच्छता योजना:
�	मासिक धर्म स्वच्छता योजना 2011 में चयनित ज़िलों के ग्रामीण 

क्षेत्रों में किशोरियों (10-19 वर्ष) के बीच मासिक धर्म स्वच्छता 
को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

	¶ सबला कार्यक्रम:
�	इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था।
�	यह पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्रजनन और यौन स्वास्थ्य 

पर केंद्रित है।
	¶ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:
�	यह सेनेटरी पैड बनाने के लिये स्वयं सहायता समूहों और छोटे 

निर्माताओं की मदद करता है।
	¶ स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत: स्वच्छ विद्यालय 

(SB:SV):
�	मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन भी स्वच्छ भारत मिशन का 

एक अभिन्न अंग है।
	¶ स्वच्छता (2017) में लिंग संबंधी मुद्दों के लिये दिशानिर्देश:
�	ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छता के संबंध में 

महिलाओं तथा लड़कियों के लैंगिक समानता तथा सशक्तीकरण 
को सुनिश्चित करने के लिये विकसित किये गए हैं।

�	सुरक्षित और प्रभावी मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन किशोरियों 
और महिलाओं के बेहतर और मज़बूत विकास के लिये एक 
आवश्यक घटक है।

क्रोनिक फेटीग सिंड्रोम
हाल ही में वर्ष 2014 से क्रोनिक फेटीग सिंड्रोम से पीड़ित एक 

व्यक्ति को चिकित्सक की सहायता से इच्छामृत्यु हेतु यूरोप जाने से रोकने 
के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।
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क्रोनिक फेटीग सिंड्रोम
	¶ परिचय:
�	यह गंभीर और दुर्बल करने वाली बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र, 

प्रतिरक्षा प्रणाली तथा शरीर के ऊर्जा उत्पादन तंत्र को प्रभावित 
करती है।

�	इसे "मायल्जिक एन्सेफेलोमाइलाइटिस" के रूप में भी जाना 
जाता है।

�	इसके संभावित परिणाम वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण, 
हार्मोनल असंतुलन और आनुवंशिक दोष हैं।

�	यह बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी प्रभावित कर सकता 
है।

	¶ लक्षण:
�	बीमारी से कार्य करने की क्षमता में काफी कमी महसूस होती 

है।
�	इस प्रकार की थकान या दुर्बलता वाली बीमारी के 6 महीने से 

अधिक होने पर स्थिति अधिक गंभीर हो जाती है।
�	सबसे अधिक पहचाने जाने योग्य लक्षण पोस्ट-एक्सरशनल 

मलाइज़ (PEM) है।
�	सामान्य छोटी-मोटी खरीदारी या दाँतों को ब्रश करने जैसी छोटी 

गतिविधियों के बाद भी शारीरिक / मानसिक ऊर्जा में "कमी" 
महसूस होती है।

�	अन्य लक्षण:
�	नींद न आना, सोचने में कठिनाई, याददाश्त या ध्यान केंद्रित 

करने की समस्या, चक्कर आना / हल्का सिर दर्द, सिरदर्द, 
माँसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, फ्लू जैसे लक्षण, टेंडर 
लिम्फ नोड्स और पाचन संबंधी समस्याएँ।

	¶ उपचार:
�	CFS बीमारी के लिये कोई विशेष प्रकार का टेस्ट उपलब्ध 

नहीं है, इसलिये इसका निदान लक्षणों के आधार पर किया जाता 
है, इसके लिये रक्त और मूत्र का टेस्ट भी करवाना पड़ सकता 
है।

�	डॉक्टरों ने "पेसिंग" जैसे रोग के लक्षणों से निपटने के तरीकों को 
बताया है जिसमें रोगी मेहनत के कारण दुर्घटनाओं को रोकने के 
लिये आराम और गतिविधि को संतुलित करना सीखते हैं।

इच्छामृत्यु:
	¶ परिचय:
�	इच्छामृत्यु रोगी (विचाराधीन रोगी आमतौर पर मानसिक रूप से 

बीमार होगा या बहुत दर्द और पीड़ा का अनुभव कर रहा होगा) 
की पीड़ा को सीमित करने के लिये रोगी के जीवन को समाप्त 
करने की प्रथा है।

	¶ प्रकार:
�	सक्रिय इच्छामृत्यु:

�	‘सक्रिय इच्छामृत्यु’ वह स्थिति है, जब इच्छामृत्यु चाहने 
वाले किसी व्यक्ति (रोगी) को इस कृत्य में सहायता प्रदान 
की जाती है, जैसे- जहरीला इंजेक्शन लगाना आदि। इसे 
कभी-कभी "आक्रामक" इच्छामृत्यु भी कहा जाता है।

�	निष्क्रिय इच्छामृत्यु:
�	कृत्रिम जीवन समर्थन रोककर रोगी को जानबूझकर मरने 

देना।
�	स्वैच्छिक इच्छामृत्यु:

�	रोगी की सहमति से।
�	अनैच्छिक इच्छामृत्यु:

�	रोगी की सहमति के बिना, उदाहरण के लिये यदि रोगी 
बेहोश है और उसकी इच्छाएँ अज्ञात हैं।

	¶ भारत में कानूनी प्रावधान:
�	वर्ष 1994 में ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में भारत के सर्वोच्च 

न्यायालय ने माना था कि आत्महत्या और इच्छामृत्यु दोनों 
गैरकानूनी थे।
�	'जीवन के अधिकार' में मृत्युवरण का अधिकार शामिल 

नहीं है। इसलिये पी. रथिनम बनाम भारत संघ में दो-
न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को खारिज कर दिया जिसने 
भारतीय दंड संहिता की धारा 309 (आत्महत्या का प्रयास) 
को असंवैधानिक करार दिया।

�	वर्ष 2011 में अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम यूनियन ऑफ 
इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि असाधारण परिस्थितियों 
में और शीर्ष नयायालय की सख्त निगरानी में निष्क्रिय इच्छामृत्यु 
को मंज़ूरी दी जा सकती है।

�	वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की 
अनुमति देते हुए, गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मौलिक 
अधिकार घोषित किया।

मैनुअल स्कैवेंजर्स की गणना
चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E) सीवर 
और सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे सभी सफाई कर्मचारियों की गणना 
के लिये एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करने की तैयारी कर रहा है।

प्रमुख बिंदु:
	¶ यह गणना मैकेनाइज्ड सेनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते) योजना हेतु 

राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है और इसे 500 अमृत (अटल 
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मिशन फॉर रिज़ुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) शहरों में आयोजित 
किया जाएगा

	¶ यह वर्ष 2007 में शुरु की गई मैनुअल स्कैवेंजर्स (एसआरएमएस) 
के पुनर्वास के लिये स्व-रोजगार योजना में विलय के साथ उसे 
प्रतिस्थापित करेगा।

	¶ अभ्यास के तहत 500 अमृत शहरों के लिये कार्यक्रम निगरानी 
इकाइयाँ (PMUs) स्थापित की जाएँगी।

	¶ यह अभ्यास 500 शहरों में पूरा होने के बाद इसे देश भर में विस्तारित 
किया जाएगा जिससे उन्हें अपस्किलिंग और ऋण तथा पूंजीगत 
सब्सिडी जैसे सरकारी लाभ आसानी से प्राप्त हो सके।

नमस्ते योजना:
	¶ परिचय:
�	इसे जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था।
�	नमस्ते योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा 

MoSJ&E द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की जा रही है,  इसका 
उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं का 
उन्मूलन है।

	¶ उद्देश्य:
�	भारत में सीवेज सफाई में शून्य मृत्यु।
�	सभी सफाई कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा किये जाएँ।
�	कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में नहीं 

आए।
�	सफाई कार्यकर्त्ताओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में 

एकत्रित किया जाता है और उन्हें सफाई उद्यम चलाने का 
अधिकार दिया जाता है।

�	सुरक्षित सफाई कार्य के प्रवर्तन और निगरानी को सुनिश्चित 
करने के लिये राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्थानीय निकाय 
(ULB) स्तरों पर मजबूत पर्यवेक्षण और निगरानी प्रणाली।

�	पंजीकृत और कुशल सफाई कार्यकर्ताओं से सेवाएँ लेने के लिये 
सफाई सेवा चाहने वालों (व्यक्तियों और संस्थानों) के बीच 
जागरूकता बढ़ाना।

गणना की आवश्यकता:
	¶ वर्ष 2017 के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग में न्यूनतम 351 मौतें हुई 

हैं।
	¶ इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास की प्रक्रिया को 

सुव्यवस्थित करना है।
	¶ इससे उनके लिये अपस्किलिंग और ऋण तथा पूंजीगत सब्सिडी 

जैसे सरकारी लाभ प्राप्त करना आसान हो जाएगा।

	¶ सूचीबद्ध सफाई कर्मचारियों को स्वच्छ उद्यमी योजना से जोड़ने के 
लिये, जिसके माध्यम से श्रमिक स्वयं सफाई मशीनों के मालिक 
होंगे तथा सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नगर पालिका स्तर पर 
काम मिलता रहे।
�	स्वच्छ उद्यमी योजना के दोहरे उद्देश्य हैं - स्वच्छता और सफाई 

कर्मचारियों को आजीविका प्रदान करना और "स्वच्छ भारत 
अभियान" के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मैनुअल 
स्कैवेंजर्स को मुक्त करना।

मैनुअल स्कैवेंजिंग:
	¶ मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) या हाथ से 

मैला ढोने को "सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों से मानव 
मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, नालियों एवं सीवर की सफाई" के रूप 
में परिभाषित किया गया है।

	¶ भारत ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार के निषेध और उनके 
पुनर्वास अधिनियम, 2013 (PEMSR) के तहत इस प्रथा पर 
प्रतिबंध लगा दिया।
�	यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति के हाथ से सफाई करने, ले 

जाने, निपटाने या अन्यथा किसी भी तरह से मानव मल के 
निपटान करने पर प्रतिबंध लगाता है।

	¶ यह अधिनियम मैनुअल स्कैवेंजिंग को "अमानवीय प्रथा" के रूप में 
मान्यता देता है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग का वर्तमान में प्रचलन के प्रमुख कारण:
	¶ उदासीन रवैया:
�	कई स्वतंत्र सर्वेक्षणों में राज्य सरकारों की ओर से इस प्रथा में 

पर रोक लगाने में सक्रियता का अभाव देखा गया है तथा यह 
प्रथा उनकी निगरानी में ही प्रचलित है।

	¶ आउटसोर्सिंग के कारण उत्पन्न मुद्दे:
�	कई बार, स्थानीय निकाय सीवर सफाई कार्यों को निजी ठेकेदारों 

को सौंप देते हैं। हालाँकि उनमें से कई ठेकेदार, सफाई 
कर्मचारियों के लिये उचित उपकरणों और स्वच्छता के संसाधन 
उपलब्ध नहीं कराते हैं।

�	श्रमिकों की दम घुटने से मौत के मामले में ये ठेकेदार, मृतक के 
साथ किसी भी तरह के संबंध से इंकार कर देते हैं।

	¶ सामाजिक मुद्दा:
�	यह प्रथा जाति, वर्ग और आय के विभाजन से प्रेरित है।
�	यह भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है जहाँ तथाकथित 

निचली जातियों से यह काम करने की उम्मीद रखी जाती है।
�	वर्ष 1993 में, भारत ने हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में लोगों 

के रोज़गार पर प्रतिबंध लगा दिया (द एम्प्लॉयमेंट ऑफ़ मैनुअल 
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स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ़ ड्राई लैट्रिन (निषेध) अधिनियम, 
1993), हालाँकि, इससे जुड़ा कलंक और भेदभाव अभी भी 
कायम है।

�	इससे मैला ढोने वालों के लिये वैकल्पिक आजीविका सुरक्षित 
करना मुश्किल हो जाता है।

	¶ प्रवर्तन और अकुशल श्रमिकों की कमी:
�	अधिनियम को लागू करने की कमी और अकुशल मज़दूरों का 

शोषण भारत में अभी भी प्रचलित है।

निक्षय पोषण योजना
चर्चा में क्यों?

केवल दो-तिहाई तपेदिक से पीड़ित लोग केंद्र सरकार की एकमात्र 
पोषण सहायता योजना, निक्षय पोषण योजना (NPY), 2021 से 
लाभान्वित हुए, जो प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का प्रमुख विषय है।

निक्षय पोषण योजना:
	¶ परिचय :
�	टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिये 

अप्रैल 2018 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में निक्षय पोषण 
योजना शुरुआत की गई है।

�	इस योजना के तहत टीबी रोगियों को उपचार की पूरी अवधि के 
लिये प्रतिमाह 500 रुपए मिलते हैं।

�	इसका उद्देश्य पोषण संबंधी ज़रूरतों के लिये प्रत्यक्ष लाभ 
हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से प्रति माह 500 रुपए की 
राशि प्रदान कर तपेदिक (TB) रोगी की सहायता करना है।
�	इसकी स्थापना के बाद से73 मिलियन अधिसूचित 

लाभार्थियों को लगभग 1,488 करोड़ रुपए का भुगतान 
किया गया है।

	¶ प्रदर्शन:
�	भारत टीबी रिपोर्ट, 2022 के अनुसार वर्ष 2021 देश भर में1 

मिलियन अधिसूचित मामलों में से केवल 62.1% को में कम 
से कम एक किश्त का ही भुगतान किया गया है।

�	दिल्ली में जहाँ प्रति 100,000 लोगों पर टीबी के सर्वाधिक 747 
मामले हैं, वहाँ केवल2% मरीजों को DBT की एक ही किश्त 
प्राप्त हुई है।
�	अन्य खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य पंजाब, झारखंड, 

महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। पूर्वोत्तर में 
मणिपुर और मेघालय का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।

	¶ चुनौतियाँ:
�	स्वास्थ्य प्रदाताओं और मरीजों दोनों के लिये DBT में कई 

बाधाएँ विद्यमान हैं जैसे बैंक खातों की अनुपलब्धता और इन 
खातों का अन्य दस्तावेजों जैसे आधार, पैन-कार्ड आदि से संबद्ध 
न होना है।

�	संचार का कमी, सामाजिक-कलंक, निरक्षरता और बहु-चरणीय 
अनुमोदन प्रक्रिया प्रमुख बाधाओं के रूप में विद्यमान हैं।

�	राज्यों की अपनी पोषण संबंधी सहायता योजनाएँ हैं, लेकिन 
कुछ योजनाएँ केवल टीबी की दवाओं के प्रति प्रतिरोध दिखाने 
वाले रोगियों के लिये ही हैं।

भारत में टीबी की स्थिति:
	¶ भारत टीबी रिपोर्ट, 2022 के अनुसार वर्ष 2021 की अवधि में टीबी 

रोगियों की कुल संख्या 19 लाख से अधिक थी जो वर्ष 2020 में यह 
संख्या लगभग 16 लाख थी अर्थात् इन मामलों में 19% की वृद्धि 
देखी गई है।

	¶ भारत में, वर्ष 2019 से 2020 के बीच सभी प्रकार की टीबी के 
मामलों के कारण मृत्युदर में 11% की वृद्धि हुई है।

	¶ वर्ष 2020 के लिये अनुमानित टीबी से संबंधित मौतों की कुल 
संख्या93 लाख थी, जो वर्ष 2019 के अनुमान से 13% अधिक है।

	¶ कुपोषण, एड्स, मधुमेह, शराब और तंबाकू का धूम्रपान ऐसे कारक 
हैं जो टीबी से पीड़ित व्यक्ति को प्रभावित करती हैं।

टीबी से निपटने हेतु पहल
	¶ वैश्विक प्रयास:
�	विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी 

पार्टनरशिप के साथ एक संयुक्त पहल “फाइंड. ट्रीट. ऑल. 
#EndTB” की शुरुआत की है।

�	विश्व स्वास्थ्य संगठन ‘ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट’ भी 
जारी करता है।

	¶ भारत के प्रयास:
�	क्षय रोग उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017-

2025), निक्षय पारिस्थितिकी तंत्र (राष्ट्रीय टीबी सूचना 
प्रणाली), निक्षय पोषण योजना (NPY- वित्तीय सहायता), 
‘टीबी हारेगा, देश जीतेगा अभियान’।

�	वर्तमान में, टीबी के लिये दो टीके- VPM (वैक्सीन प्रोजेक्ट 
मैनेजमेंट) 1002 और MIP (माइकोबैक्टीरियम इंडिकस 
प्राणी) विकसित किये गए हैं और यह चरण-3 नैदानिक परीक्षण 
के तहत हैं।

�	सक्षम परियोजना: यह टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) 
की एक परियोजना है जो DR-TB रोगियों को मनो-सामाजिक 
परामर्श प्रदान करती रही है।
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विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति 
के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु योजना
चर्चा में क्यों?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, 
SEED (विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक 
सशक्तीकरण की योजना) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये केवल 402 
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं।
	¶ सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, 1400 

समुदायों के 10 करोड़ जनसंख्या इन समूहों से संबंधित हैं।

विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति के आर्थिक 
सशक्तीकरण हेतु योजना (SEED):
	¶ परिचय:
�	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा फरवरी 2022 

में विमुक्त/घुमंतू/अर्द्ध-घुमंतू (SEED) समुदायों के आर्थिक 
सशक्तिकरण की योजना शुरू की गई थी।

�	इसका उद्देश्य इन छात्रों को मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग प्रदान 
करना, परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, साथ ही 
आजीविका पहल के माध्यम से इन समुदायों के समूहों का 
उत्थान करना एवं आवास के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना 
है।

	¶ घटक:
�	इन समुदायों के छात्रों को सिविल सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, 

MBA आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये 
मुफ्त कोचिंग।

�	राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के प्रधानमंत्री आवास योजना 
(PMJAY) के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा।

�	आय सृजन हेतु आजीविका
�	आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से)।

	¶ विशेषताएँ:
�	यह वर्ष 2021-22 से अगले पाँच वर्षों में 200 करोड़ रुपए का 

खर्च सुनिश्चित करेगा।
�	गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों 

(DWBDNC) के लिये विकास और कल्याण बोर्ड को 
इस योजना के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है।

�	विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है जो निर्बाध 
पंजीकरण सुनिश्चित करेगा और इन समुदायों पर डेटा के संग्रह 
के रूप में भी कार्य करेगा।

विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ:
	¶ ये सबसे सुभेद्य और वंचित समुदाय हैंं।
	¶ विमुक्त ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1871 के 

आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाली कानूनों की एक 
शृंखला के तहत 'जन्मजात अपराधी' के रूप में 'अधिसूचित' किया 
गया था।
�	इन अधिनियमों को स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में 

निरस्त कर दिया गया और इन समुदायों को ‘विमुक्त’ कर दिया 
गया था।

	¶ इनमें से कुछ समुदाय जिन्हें विमुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया 
था, वे भी खानाबदोश थे।
�	खानाबदोश और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों को उन लोगों के रूप में 

परिभाषित किया जाता है, जो हर समय एक ही स्थान पर रहने 
के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।

	¶ ऐतिहासिक रूप से घुमंतू और विमुक्त जनजातियों की कभी भी निजी 
भूमि या घर के स्वामित्व तक पहुँच नहीं थी।

	¶ जबकि अधिकांश विमुक्त समुदाय, अनुसूचित जाति (SC), 
अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 
श्रेणियों में वितरित हैं, वहीं कुछ विमुक्त समुदाय SC, ST या 
OBC श्रेणियों में से किसी में भी शामिल नहीं हैं।

	¶ आज़ादी के बाद से गठित कई आयोगों और समितियों ने इन 
समुदायों की समस्याओं का उल्लेख किया है।
�	इनमें संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) में गठित आपराधिक 

जनजाति जाँच समिति, 1947 भी शामिल है।
�	वर्ष 1949 की अनंतशयनम् आयंगर समिति (इसी समिति की 

रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त 
किया गया था)।

�	काका कालेलकर आयोग (जिसे पहला अन्य पिछड़ा वर्ग 
आयोग भी कहा जाता है) का गठन वर्ष 1953 में किया गया 
था।

�	वर्ष 1980 में गठित मंडल आयोग ने भी इस मुद्दे पर कुछ 
सिफारिशें की थीं।

�	संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिये राष्ट्रीय आयोग 
(NCRWC), 2002 ने भी माना था कि विमुक्त समुदायों 
को अपराध प्रवण के रूप में गलत तरीके से कलंकित किया 
गया है और कानून-व्यवस्था एवं सामान्य समाज के प्रतिनिधियों 
द्वारा शोषण के अधीन किया गया है।
�	NCRWC की स्थापना न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया 

की अध्यक्षता में हुई थी।
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	¶ एक अनुमान के अनुसार, दक्षिण एशिया में विश्व की सबसे बड़ी 
यायावर/खानाबदोश आबादी (Nomadic Population) 
निवास करती है।
�	भारत में लगभग 10% आबादी विमुक्त और खानाबदोश है।
�	जबकि विमुक्त जनजातियों की संख्या लगभग 150 है, 

खानाबदोश जनजातियों की आबादी में लगभग 500 विभिन्न 
समुदाय शामिल हैं।

पसमांदा समुदाय
हाल ही में पसमांदा समुदाय ने समावेशी विकास और अंतर्जातीय 

भेदभाव के उन्मूलन के लिये कई राजनीतिक दलों का ध्यान आकर्षित 
किया है।

पसमांदा मुसलमान:
	¶ 'पसमांदा', एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है "जो पीछे रह गए 

हैं," यह शूद्र (पिछड़े) और अति-शूद्र (दलित) जातियों से संबंधित 
मुसलमानों को संदर्भित करता है।
�	वर्ष 1998 में पसमांदा मुस्लिम मह़ज एक समूह जो मुख्य रूप 

से बिहार में काम करता था, द्वारा इसे प्रमुख अशरफ मुसलमानों 
(अगड़ी जातियों) के एक विरोधी के रूप में अपनाया गया था।

	¶ पसमांदा में वे लोग शामिल हैं जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक 
रूप से पिछड़े हैं तथा देश में मुस्लिम समुदाय का बहुमत बनाते हैं।

	¶ "पसमांदा" शब्द का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश, बिहार और भारत के 
अन्य हिस्सों में मुस्लिम संघों द्वारा खुद को ऐतिहासिक एवं सामाजिक 
रूप से जाति द्वारा उत्पीड़ित मुस्लिम समुदायों के रूप में परिभाषित 
करने के लिये किया जाता है।

	¶ पिछड़े, दलित और आदिवासी मुस्लिम समुदाय अब पसमांदा की 
पहचान के तहत संगठित हो रहे हैं। इसमें  निम्नलिखित समुदाय 
शामिल हैं:
�	कुंजरे (रायन), जुलाहे (अंसारी), धुनिया (मंसूरी), कसाई 

(कुरैशी), फकीर (अल्वी), हज्जाम (सलमानी), मेहतर 
(हलालखोर), ग्वाला (घोसी), धोबी (हवारी), लोहार-बधाई 
(सैफी) ), मनिहार (सिद्दीकी), दारज़ी (इदरीसी), वांगुज्जर, 
आदि।

अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान:
	¶ संवैधानिक:
�	अनुच्छेद 29

�	यह अनुच्छेद उपबंध करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या 
उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग 
को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने 
का अधिकार होगा।

�	अनुच्छेद-29 के तहत प्रदान किये गए अधिकार 
अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त हैं।

�	हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस अनुच्छेद का 
दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि 
अनुच्छेद में 'नागरिकों के वर्ग' शब्द के उपयोग में 
अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बहुसंख्यक भी शामिल हैं।

�	अनुच्छेद 30
�	धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को 

अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और 
उनके प्रशासन का अधिकार होगा।

�	अनुच्छेद 30 के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों 
(धार्मिक या भाषायी) तक ही सीमित है यह नागरिकों के 
किसी भी वर्ग (अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ) तक विस्तारित 
नहीं है।

�	अनुच्छेद 350-B:
�	7वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम, 1956 ने इस बात 

का उल्लेख किया जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 
भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष अधिकारी का 
प्रावधान करता है।

�	विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के 
अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये प्रदान किये गए 
सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच करे।

	¶ वैधानिक:
�	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग (NCMEI) 

अधिनियम, 2004:
�	यह NCMEI अधिनियम, 2004 के तहत सरकार द्वारा 

अधिसूचित छह धार्मिक समुदायों के आधार पर शैक्षणिक 
संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा देता है- मुस्लिम, 
ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन।

 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक:
	¶ वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा NCM अधिनियम, 1992 की धारा 

2 (सी) के तहत अधिसूचित समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाता 
है।

	¶ वर्ष 1992 में NCM अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ 
अल्पसंख्यक आयोग (Minorities Commission- 
MC) एक वैधानिक निकाय बन गया और इसका नाम बदलकर 
NCM कर दिया गया।

	¶ वर्ष 1993 में पहला सांविधिक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया 
था और पांँच धार्मिक समुदाय अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध 
और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया 
गया था।
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	¶ वर्ष 2014 में जैनियों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में 
अधिसूचित किया गया था।

एनएफएसए रैंकिंग 2022    

चर्चा में क्यों?
हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के 

लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया गया।
सूचकांक के बारे में:
	¶ परिचय:
�	यह सूचकांक राज्यों के साथ परामर्श के बाद देश भर में 

NFSA के कार्यान्वयन और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति 
एवं प्रगति के दस्तावेज़ीकरण का प्रयास करता है।

�	यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किये गए सुधारों पर 
प्रकाश डालता है तथा सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 
एक क्रॉस-लर्निंग एन्वायरनमेंट व स्केल-अप सुधार उपायों का 
निर्माण करता है।

�	वर्तमान सूचकांक काफी हद तक NFSA वितरण पर केंद्रित 
है और इसमें भविष्य में खरीद, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न 
योजना (PMGKAY) वितरण शामिल होंगे।

	¶ मूल्यांकन का आधार:
�	राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिये सूचकांक का 

निर्माण तीन प्रमुख स्तंभों पर किया गया है, जो लक्षित सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से NFSA के एंड-
टू-एंड कार्यान्वयन को कवर करता है। ये स्तंभ हैं:

i) NFSA - कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान
ii) डिलीवरी प्लेटफॉर्म
iii) पोषण संबंधी पहल

राज्यों का प्रदर्शन:
	¶ सामान्य श्रेणी के राज्य:
�	ओडिशा पहले स्थान पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र 

प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
	¶ विशेष श्रेणी के राज्य:
�	त्रिपुरा विशेष श्रेणी के राज्यों (उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी 

राज्यों और द्वीपीय राज्यों) में शीर्ष स्थान पर है।
�	हिमाचल प्रदेश और सिक्किम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान 

पर हैं।
	¶ सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य:
�	पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सबसे निचले पांँच राज्यों में 

शामिल हैं।

 

सूचकांक का महत्त्व:
	¶ अभ्यास के निष्कर्षों से पता चलता है कि अधिकांश राज्यों और 

केंद्रशासित प्रदेशों ने डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग तथा ePoS 
इंस्टॉलेशन में अच्छा प्रदर्शन किया है, जो सुधारों की मज़बूती और 
मानकों को दोहराता है।
�	हालांँकि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कुछ क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन 

में सुधार कर सकते हैं। राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में राज्य 
खाद्य आयोगों के कार्यों को अच्छी तरह से संचालित करने एवं 
उनका संचालन करने जैसे अभ्यास, अधिनियम की वास्तविक 
भावना को और मज़बूत करेंगे।

	¶ इससे राज्यों के बीच उनके प्रदर्शन को बेहतर करने के लिये स्वस्थ 
प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिलेगा।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार
चर्चा में क्यों?

संसदीय स्थायी समिति ने भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा 
मानकों, मान्यता (प्रत्यायन) प्रक्रिया, अनुसंधान, परीक्षा सुधारों और 
शैक्षणिक वातावरण की समीक्षा की।
रिपोर्ट के निष्कर्ष:
	¶ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने समिति को सूचित 

किया कि मात्र 30% विश्वविद्यालय और 20% कॉलेज प्रत्यायन 
प्रणाली में हैं।
�	कुल 50,000 कॉलेजों में से 9,000 से कम कॉलेज मान्यता प्राप्त 

हैं।
	¶ कई डीम्ड विश्वविद्यालयों ने तेज़ी से पैसा कमाने के लिये मुक्त 

दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया है जिससे शोध कार्य की गुणवत्ता 
में कमी आती हैै।
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	¶ कई राज्य विश्वविद्यालय सुचारु रूप से मूल्यांकन करने में लगातार 
विफल रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर प्रश्नपत्र लीक और नकल 
जैसे बड़े मामले समाचारों में देखे जाते हैं।

प्रत्यायन प्रणाली:
	¶ परिचय:
�	प्रत्यायन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस बात का मानकीकरण 

होता है कि कौन से न्यूनतम बेंचमार्क बनाए जाने हैं।
�	यह एक औपचारिक, स्वतंत्र सत्यापन प्रक्रिया है जो यह निर्धारित 

करती है कि कोई कार्यक्रम या संस्थान परीक्षण, निरीक्षण या 
प्रमाणन के मामले में स्थापित गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है 
या नहीं।

	¶ महत्त्व:
�	यह स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में उत्पाद 

और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिये एक महत्त्वपूर्ण 
उपकरण है।

�	यह गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और 
उत्पाद प्रमाणन से संबंधित गुणवत्ता मानकों को अपनाने पर भी 
जोर देता है।

�	यह भारतीय उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता प्रतिस्पर्द्धात्मकता 
में सुधार के उद्देश्य को साकार करने में मदद करता है।

स्वयं सहायता समूह
चर्चा में क्यों?  

सरकार स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups- 
SHGs) में प्रत्येक महिला की वार्षिक आय को वर्ष 2024 तक 1 लाख 
रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। 

SHGs के बारे में: 
	¶ परिचय: 
�	 स्वयं सहायता समूह (SHG) कुछ ऐसे लोगों का एक 

अनौपचारिक संघ होता है जो अपने रहन-सहन की परिस्थितियों 
में सुधार करने के लिये स्वेछा से एक साथ आते हैं। 

�	सामान्यतः एक ही सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले 
लोगों का ऐसा स्वैच्छिक संगठन स्वयं सहायता समूह (SHG) 
कहलाता है, जिसके सदस्य एक-दूसरे के सहयोग के माध्यम से 
अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं। 

�	SHG स्वरोज़गार और गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करने के 
लिये "स्वयं सहायता" (Self-Employment) की 
धारणा पर भरोसा करता है। 

	¶ उद्देश्य: 
�	रोज़गार और आय सृजन गतिविधियों के क्षेत्र में गरीबों तथा 

हाशिए पर पड़े लोगों की कार्यात्मक क्षमता का निर्माण करना। 
�	सामूहिक नेतृत्व और आपसी चर्चा के माध्यम से संघर्षों को हल 

करना। 
�	बाज़ार संचालित दरों पर समूह द्वारा तय की गई शर्तों के साथ 

संपार्श्विक मुक्त ऋण (Collateral Free Loans) 
प्रदान करना। 

�	संगठित स्रोतों से उधार लेने का प्रस्ताव रखने वाले सदस्यों के 
लिये सामूहिक गारंटी प्रणाली के रूप में कार्य करना। 
�	गरीब लोग अपनी बचत जमा कर उसे बैंकों में जमा करते 

हैं। बदले में उन्हें अपनी सूक्ष्म इकाई उद्यम शुरू करने हेतु 
कम ब्याज दर के साथ ऋण तक आसान पहुंँच प्राप्त होती 
है। 

SHGs की आवश्यकता: 
	¶ हमारे देश में ग्रामीण निर्धनता का एक कारण ऋण और वित्तीय 

सेवाओं तक उचित पहुँच का अभाव है। 
	¶ 'देश में वित्तीय समावेशन' पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने हेतु 

डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने वित्तीय 
समावेशन की कमी के चार प्रमुख कारणों की पहचान की, जो इस 
प्रकार हैं: 
�	संपार्श्विक सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता 
�	खराब ऋण शोधन क्षमता 
�	संस्थानों की अपर्याप्त पहुंँच  
�	कमज़ोर सामुदायिक नेटवर्क 

	¶ ग्रामीण क्षेत्रों में मज़बूत सामुदायिक नेटवर्क के अस्तित्व को क्रेडिट 
लिंकेज के सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्वों में से एक के रूप में तेज़ी से 
पहचान मिली है। 

	¶ वे गरीबों को ऋण प्राप्त करने में मदद करते हैं, इस प्रकार गरीबी 
उन्मूलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 

	¶ वे गरीबों, विशेषकर महिलाओं के बीच सामाजिक पूंजी के निर्माण 
में भी मदद करते हैं। यह महिलाओं को सशक्त बनाता है। 

	¶ स्वरोज़गार के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता में कई बाहरी पहलू भी 
शामिल हैं जैसे कि साक्षरता स्तर में सुधार, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल 
और यहांँ तक कि बेहतर परिवार नियोजन। 

SHGs का महत्त्व: 
	¶ सामाजिक समग्रता: 
�	SHGs दहेज, शराब आदि जैसी प्रथाओं का मुकाबला करने 

के लिये सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं। 
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	¶ लिंग समानता: 
�	SHGs महिलाओं को सशक्त बनाते हैं और उनमें नेतृत्व 

कौशल विकसित करते हैं। अधिकार प्राप्त महिलाएंँ ग्राम सभा 
व अन्य चुनावों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेती हैं।  

�	इस देश के साथ-साथ अन्यत्र भी इस बात के प्रमाण हैं कि स्वयं 
सहायता समूहों के गठन से समाज में महिलाओं की स्थिति में 
सुधार के साथ परिवार में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में 
सुधार होता है और उनके आत्म-सम्मान में भी वृद्धि होती है। 

	¶ हाशिये पर पड़े वर्ग के लिये आवाज़: 
�	सरकारी योजनाओं के अधिकांश लाभार्थी कमज़ोर और हाशिए 

पर स्थित समुदायों से हैं, इसलिये SHGs के माध्यम से उनकी 
भागीदारी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है। 

	¶ वित्तीय समावेशन: 
�	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के मानदंड और रिटर्न का 

आश्वासन बैंकों को SHGs को ऋण देने के लिये प्रोत्साहित 
करता है। नाबार्ड द्वारा अग्रणी SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने 
ऋण तक पहुंँच को आसान बना दिया है तथा पारंपरिक साहूकारों 
एवं अन्य गैर-संस्थागत स्रोतों पर निर्भरता कम कर दी है। 

	¶ रोज़गार के वैकल्पिक स्रोत: 
�	यह सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना में सहायता प्रदान करके कृषि पर 

निर्भरता को आसान बनाता है, उदाहरण के लिये व्यक्तिगत 
व्यावसायिक उद्यम जैसे- सिलाई, किराना और उपकरण मरम्मत 
की दुकानें आदि। 

महिला सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका: 
	¶ स्वयं सहायता समूह (SHG) आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में महिला 

लचीलापन और उद्यमिता के सबसे शक्तिशाली इन्क्यूबेटरों में से एक 
है। यह गांँवों में लैंगिक सामाजिक निर्माण को बदलने के लिये एक 
शक्तिशाली चैनल है। 

	¶ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएंँ अब आय के स्वतंत्र स्रोत बनाने में सक्षम 
हैं, जबकि कई युवा अर्द्ध-साक्षर महिलाएंँ थीं जिनके पास घरेलू 
कौशल है, पूंजी और प्रतिगामी सामाजिक मानदंडों की अनुपस्थिति 
उन्हें किसी भी निर्णय लेने की भूमिका में पूरी तरह से शामिल होने 
तथा अपना स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित करने से रोकती है। 

	¶ महिलाएंँ कई क्षेत्रों में बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट (BC), बैंक सखियों, 
किसान सखियों और पाशु सखियों के रूप में काम कर रही हैं। 

मिशन शक्ति
चर्चा में क्यों?

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'मिशन शक्ति' 
योजना हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
	¶ 'मिशन शक्ति' के मानदंड 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे।

मिशन शक्ति:
	¶ परिचय:
�	'मिशन शक्ति' को 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 

से 2025-26 के दौरान लॉन्च किया गया है।
�	मिशन शक्ति एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम है 

जिसे महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण हेतु 
अम्ब्रेला योजना के रूप में कार्यान्वयन हेतु शुरू किया गया 
है।

	¶ घटक:
�	संबल:

�	यह महिलाओं की सुरक्षा के लिये है।
�	संबल' उप-योजना के घटकों में नारी अदालतों के एक नए 

घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर (OSC), महिला 
हेल्पलाइन (WHL), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 
(BBBP) की पूर्ववर्ती योजनाएँ शामिल हैं, इसके 
अलावा यह योजना समाज और परिवार के भीतर वैकल्पिक 
विवाद के समाधान एवं लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने का 
काम करेगी।

�	सामर्थ्य(Samarthya):
�	यह महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये है।
�	'सामर्थ्य' उप-योजना के घटकों में उज्ज्वला, स्वाधार गृह 

और कामकाजी महिला छात्रावास की पूर्ववर्ती योजनाओं 
को संशोधनों के साथ शामिल किया गया है।

�	इसके अलावा कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये राष्ट्रीय 
क्रेच योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) 
अम्ब्रेला योजना के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 
(PMMVY) की मौज़ूदा योजनाओं को अब सामर्थ्य 
योजना में शामिल किया गया है।

�	सामर्थ्य योजना में आर्थिक सशक्तीकरण के लिये गैप फंडिंग 
(Gap Funding for Economic Empow-
erment) का एक नया घटक भी जोड़ा गया है।

सेवाएँ और गतिविधियाँ:
	¶ आपातकालीन/तत्काल सेवाएँ और अल्पकालिक देखभाल:
�	राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर और एकीकृत सेवाएँ जैसे- अस्थायी 

आश्रय, कानूनी सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श, चिकित्सा 
सहायता, पुलिस सुविधा और उन्हें वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से 
मौज़ूदा सेवाओं से जोड़ना।

	¶ दीर्घकालिक समर्थन के लिये संस्थागत देखभाल:
�	इसमें गर्भाधान के चरण से लेकर उस समय तक महिलाओं की 

ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता हैं जब तक उन्हें इस तरह की 
देखभाल और समर्थन की आवश्यकता नहीं होती।
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�	सखी निवास या वर्किंग वुमन हॉस्टल, कामकाजी महिलाओं के 
लिये एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा।

	¶ महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा की रोकथाम के लिये 
संचार:
�	इसमें बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम और लैंगिक 

संवेदनशीलता के लिये सामुदायिक जुड़ाव शामिल होगा।
�	इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ हिंसा और लैंगिक रूढ़ियों 

का मुकाबला करने के लिये पुरुषों की भागीदारी सुनिश्चित की 
जाएगी।

मिशन शक्ति का उद्देश्य:
	¶ हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल 

और व्यापक निरंतर देखभाल, समर्थन और सहायता प्रदान करना।
	¶ सहायता की आवश्यकता वाली महिलाओं और अपराध तथा हिंसा 

पीड़ितों के बचाव, संरक्षण और पुनर्वास के लिये गुणवत्ता तंत्र 
स्थापित करना।

	¶ विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिये उपलब्ध विभिन्न सरकारी 
सेवाओं तक पहुंँच में सुधार करना।

	¶ दहेज, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी सामाजिक 
बुराइयों से लड़ने और लैंगिक समानता आदि को बढ़ावा देने के लिये 
सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ-साथ कानूनी प्रावधानों के 
बारे में लोगों को जागरूक करना।

	¶ नीतियों, कार्यक्रमों/योजनाओं के अभिसरण के लिये सहयोगी 
मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ सहयोग और 
सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु सार्वजनिक-
निजी भागीदारी के लिये सक्षम वातावरण बनाना।

	¶ लिंग आधारित लिंग चयन उन्मूलन के लिये बालिकाओं के अस्तित्व, 
संरक्षण, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना।

	¶ यह महिलाओं पर देखभाल के बोझ को कम करने और कौशल 
विकास, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता, माइक्रोक्रेडिट तक पहुंँच 
आदि को बढ़ावा देकर महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ाने का 
भी प्रयास करता है।

जागृति शुभंकर
हाल ही में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर 

सशक्त बनाने हेतु उपभोक्ता मामलों के विभाग (DOCA) द्वारा जागृति 
नाम का शुभंकर लॉन्च किया गया है।

जागृति:
	¶ इसे उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिये उपयोग किया जाएगा जो 

उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता का प्रसार और उनकी 
समस्याओं का समाधान करेगा।

	¶ यह विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता 
बढ़ाने में मदद करेगा जैसे:
�	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान
�	हॉलमार्किंग
�	राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1915
�	वज़न और माप अधिनियम के प्रावधान
�	केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्णय
�	शिकायत निवारण पर उपभोक्ताओं द्वारा प्रशंसापत्र

जागृति शुभंकर का महत्त्व:
	¶ अभियान में डिजिटल और मल्टीमीडिया चैनलों की उपस्थिति 

बढ़ाने के अलावा यह उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता को 
बढ़ाएगा।
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	¶ इसे विभिन्न मीडिया अभियानों में टैगलाइन "जागो ग्राहक जागो" के 
साथ दिखाया जाएगा।

प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता    
चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने बताया कि देश ने प्रतिस्थापन स्तर की 
प्रजनन क्षमता हासिल कर ली है, जिसमें 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की 
कुल प्रजनन दर 2.1 या उससे कम है।
	¶ वर्ष 2012 और 2020 के बीच भारत में आधुनिक गर्भ निरोधक 

उपायों से 1.5 करोड़ से अधिक युगल लाभान्वित हुए जो इनके 
उपयोग में हुई वृद्धि को दर्शाता है।

	¶ सरकार ने भारत परिवार नियोजन 2030 विज़न दस्तावेज़ का भी 
अनावरण किया।

प्रतिस्थापन प्रजनन क्षमता:
	¶ प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों की कुल प्रजनन दर (TFR) को 

प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता कहा जाता है।
�	प्रति महिला 2.1 बच्चों से कम TFR - इंगित करता है कि एक 

पीढ़ी स्वयं को प्रतिस्थापित करने के लिये लिये पर्याप्त बच्चे पैदा 
नहीं कर रही है, अंततः जनसंख्या में समग्र रूप से कमी आई 
है।

�	कुल प्रजनन दर एक महिला के संपूर्ण जीवनकाल में प्रसव करने 
वाली उम्र की महिला से पैदा या पैदा होने वाले कुल बच्चों की 
संख्या को संदर्भित करती है।

	¶ भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) वर्ष 2015-16 के 2.2 से 
घटकर वर्ष 2019-21 में 2.0 हो गई है, जो जनसंख्या नियंत्रण 
उपायों की महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, जैसा कि राष्ट्रीय परिवार 
स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के पाँचवें दौर की रिपोर्ट से भी 
पता चलता है।

भारत परिवार नियोजन 2030 विज़न:
	¶ केंद्र बिंदु:
�	बच्चे पैदा करने की रणनीति, जागरूकता कार्यक्रमों में पुरुष 

भागीदारी की कमी, प्रवास और गर्भ निरोधकों तक पहुँच की 
कमी को प्राथमिकताओं के रूप में पहचाना गया है।

	¶ गर्भ निरोधक:
�	आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर:

�	प्रवासी विवाहित पुरुषों की बड़ी संख्या:
�	बिहार में 35 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 24 प्रतिशत।

�	आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर में कमी ज़्यादातर गर्भ निरोधक 
तैयारियों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच के कारण गर्भ 
निरोधकों की खरीद में असमर्थता और महिलाओं द्वारा गर्भ 
निरोधक को खरीदने के बारे में सामाज में व्याप्त संकोच की 
प्रवृत्ति के कारण भी होता है।
�	निवासी पुरुषों की संख्या:

�	बिहार में 47 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 36 प्रतिशत।
�	यद्यपि विवाहित किशोरों और युवतियों में आधुनिक गर्भ 

निरोधकों का उपयोग बढ़ा है, लेकिन यह अपेक्षाकृत रूप से 
कम है।
�	विवाहित महिलाओं और युवतियों ने बताया कि गर्भनिरोधक 

गोलियों की की पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नही हो पाती है।
�	कई ज़िलों में 20% से अधिक महिलाओं की शादी वयस्क होने 

से पहले ही हो जाती है।
�	इनमें बिहार के 17, पश्चिम बंगाल के 8, झारखंड के 7, 

असम के 4, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र के दो-दो ज़िले 
शामिल हैं।

�	इन ज़िलों में आधुनिक गर्भ निरोधकों का कम उपयोग देखा 
गया है।

�	इस दृष्टि से आधुनिक गर्भ निरोधकों को उपलब्ध कराने के लिये 
निजी क्षेत्र का उपयोग करना भी योजना में शामिल है।
�	निजी क्षेत्र द्वारा गर्भ निरोधक गोलियों के वितरण में 45% 

और कंडोम के वितरण में 40% का योगदान दिया जाता 
है। इसके साथ ही इंजेक्शन जैसे अन्य प्रतिवर्ती गर्भ 
निरोधकों एवं अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण 
(IUCD) में क्रमशः 30% और 24% का योगदान है।

प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन में गिरावट का कारण:
	¶ महिला सशक्तीकरण:
�	नवीनतम आँकड़े प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, विवाह की 

आयु और महिला सशक्तीकरण से संबंधित कई संकेतकों पर 
महत्त्वपूर्ण प्रगति दर्शाते हैं, इन सभी ने टीएफआर में कमी लाने 
में योगदान दिया है।

	¶ गर्भनिरोधक:
�	वर्ष 2012 और 2020 के बीच भारत ने आधुनिक गर्भ निरोधकों 

के उपयोग के लिये 1.5 करोड़ से अधिक अतिरिक्त 
उपयोगकर्त्ताओं शामिल किया जिससे इनके उपयोग में 
उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

	¶ रिवर्सिबल स्पेसिंग:
	¶ नई ‘रिवर्सिबल स्पेसिंग’ (बच्चों के बीच अंतर) विधियों की 

शुरुआत, नसबंदी के परिणामस्वरूप मज़दूरी मुआवज़ा प्रणाली और 
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छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देने जैसी कार्यवाहियों ने पिछले 
कुछ वर्षों में बेहतर प्रदर्शन किया है।

	¶ सरकारी पहल:
	¶ मिशन परिवार विकास:
	¶ सरकार ने सात उच्च फोकस वाले राज्यों में 3 और उससे अधिक के 

टीएफआर वाले 146 उच्च प्रजनन क्षमता वाले ज़िलों में गर्भ 
निरोधकों एवं परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिये 
वर्ष 2017 में ‘मिशन परिवार विकास’ शुरू किया।

	¶ राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना (NFPIS):
	¶ यह योजना वर्ष 2005 में शुरू की गई थी, इस योजना के तहत 

नसबंदी के बाद मृत्यु, जटिलता और विफलता की स्थिति के लिये 
ग्राहकों का बीमा किया जाता है।

	¶ नसबंदी करने वालों के लिये मुआवज़ा योजना:
	¶ इस योजना के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 

2014 से नसबंदी कराने वाले लाभार्थी और सेवा प्रदाता (टीम) को 
मुआवज़ा प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण: 
	¶ परिचय:
�	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family 

Health Survey- NFHS) संपूर्ण भारत में परिवारों के 
प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से व्यापक पैमाने पर आयोजित किया 
जाने वाला एक बहु-स्तरीय सर्वेक्षण है।

	¶ आयोजन:
�	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने 

सर्वेक्षण के लिये समन्वय एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने 
हेतु अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) मुंबई को 
नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

�	IIPS सर्वेक्षण कार्यान्वयन के लिये कई क्षेत्रीय संगठनों 
(FO) के साथ सहयोग करता है।

	¶ उद्देश्य:
�	NFHS के प्रत्येक क्रमिक चरण के दो विशिष्ट लक्ष्य हैं:

�	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों 
द्वारा नीति एवं कार्यक्रम के उद्देश्यों के लिये स्वास्थ्य और 
परिवार कल्याण पर आवश्यक डेटा प्रदान करना।

�	उभरते महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मुद्दों 
पर जानकारी प्रदान करना।

�	सर्वेक्षण निम्नलिखित क्षेत्रों में भारत केी राज्य और राष्ट्रीय स्तर 
की जानकारी प्रदान करता है:
�	प्रजनन
�	शिशु एवं बाल मृत्यु दर

�	परिवार नियोजन का अभ्यास
�	मातृ और शिशु स्वास्थ्य
�	प्रजनन स्वास्थ्य
�	पोषण
�	रक्ताल्पता
�	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग एवं 

गुणवत्ता।
	¶ NFHS - 5 रिपोर्ट:
�	NFHS-4 (2015-16) और NFHS-5 (2019-20) के 

बीच राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर (TFR) 2.2% से 
घटकर 2.0% हो गई है।

�	भारत में केवल पाँच राज्य ऐसे हैं जो 2.1े की प्रजनन क्षमता के 
प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर हैं। ये राज्य हैं बिहार, मेघालय, उत्तर 
प्रदेश, झारखंड और मणिपुर।

प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता
चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने बताया कि देश ने प्रतिस्थापन स्तर की 
प्रजनन क्षमता हासिल कर ली है, जिसमें 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की 
कुल प्रजनन दर 2.1 या उससे कम है।
	¶ वर्ष 2012 और 2020 के बीच भारत में आधुनिक गर्भ निरोधक 

उपायों से 1.5 करोड़ से अधिक युगल लाभान्वित हुए जो इनके 
उपयोग में हुई वृद्धि को दर्शाता है।

	¶ सरकार ने भारत परिवार नियोजन 2030 विज़न दस्तावेज़ का भी 
अनावरण किया।

प्रतिस्थापन प्रजनन क्षमता:
	¶ प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों की कुल प्रजनन दर (TFR) को 

प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता कहा जाता है।
�	प्रति महिला 2.1 बच्चों से कम TFR - इंगित करता है कि एक 

पीढ़ी स्वयं को प्रतिस्थापित करने के लिये लिये पर्याप्त बच्चे पैदा 
नहीं कर रही है, अंततः जनसंख्या में समग्र रूप से कमी आई 
है।

�	कुल प्रजनन दर एक महिला के संपूर्ण जीवनकाल में प्रसव करने 
वाली उम्र की महिला से पैदा या पैदा होने वाले कुल बच्चों की 
संख्या को संदर्भित करती है।

	¶ भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) वर्ष 2015-16 के 2.2 से 
घटकर वर्ष 2019-21 में 2.0 हो गई है, जो जनसंख्या नियंत्रण 
उपायों की महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, जैसा कि राष्ट्रीय परिवार 
स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के पाँचवें दौर की रिपोर्ट से भी 
पता चलता है।
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भारत परिवार नियोजन 2030 विज़न:
	¶ केंद्र बिंदु:
�	बच्चे पैदा करने की रणनीति, जागरूकता कार्यक्रमों में पुरुष 

भागीदारी की कमी, प्रवास और गर्भ निरोधकों तक पहुँच की 
कमी को प्राथमिकताओं के रूप में पहचाना गया है।

	¶ गर्भ निरोधक:
�	आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर:

�	प्रवासी विवाहित पुरुषों की बड़ी संख्या:
�	बिहार में 35 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 24 प्रतिशत।
�	आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर में कमी ज़्यादातर गर्भ निरोधक 

तैयारियों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच के कारण गर्भ 
निरोधकों की खरीद में असमर्थता और महिलाओं द्वारा गर्भ 
निरोधक को खरीदने के बारे में सामाज में व्याप्त संकोच की 
प्रवृत्ति के कारण भी होता है।
�	निवासी पुरुषों की संख्या:

�	बिहार में 47 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 36 प्रतिशत।
�	यद्यपि विवाहित किशोरों और युवतियों में आधुनिक गर्भ 

निरोधकों का उपयोग बढ़ा है, लेकिन यह अपेक्षाकृत रूप से 
कम है।
�	विवाहित महिलाओं और युवतियों ने बताया कि गर्भनिरोधक 

गोलियों की की पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नही हो पाती है।
�	कई ज़िलों में 20% से अधिक महिलाओं की शादी वयस्क होने 

से पहले ही हो जाती है।
�	इनमें बिहार के 17, पश्चिम बंगाल के 8, झारखंड के 7, 

असम के 4, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र के दो-दो ज़िले 
शामिल हैं।

�	इन ज़िलों में आधुनिक गर्भ निरोधकों का कम उपयोग देखा 
गया है।

�	इस दृष्टि से आधुनिक गर्भ निरोधकों को उपलब्ध कराने के लिये 
निजी क्षेत्र का उपयोग करना भी योजना में शामिल है।
�	निजी क्षेत्र द्वारा गर्भ निरोधक गोलियों के वितरण में 45% 

और कंडोम के वितरण में 40% का योगदान दिया जाता 
है। इसके साथ ही इंजेक्शन जैसे अन्य प्रतिवर्ती गर्भ 
निरोधकों एवं अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण 
(IUCD) में क्रमशः 30% और 24% का योगदान है।

प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन में गिरावट का कारण:
	¶ महिला सशक्तीकरण:
�	नवीनतम आँकड़े प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, विवाह की 

आयु और महिला सशक्तीकरण से संबंधित कई संकेतकों पर 
महत्त्वपूर्ण प्रगति दर्शाते हैं, इन सभी ने टीएफआर में कमी लाने 
में योगदान दिया है।

	¶ गर्भनिरोधक:
�	वर्ष 2012 और 2020 के बीच भारत ने आधुनिक गर्भ निरोधकों 

के उपयोग के लिये 1.5 करोड़ से अधिक अतिरिक्त 
उपयोगकर्त्ताओं शामिल किया जिससे इनके उपयोग में 
उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

	¶ रिवर्सिबल स्पेसिंग:
	¶ नई ‘रिवर्सिबल स्पेसिंग’ (बच्चों के बीच अंतर) विधियों की 

शुरुआत, नसबंदी के परिणामस्वरूप मज़दूरी मुआवज़ा प्रणाली और 
छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देने जैसी कार्यवाहियों ने पिछले 
कुछ वर्षों में बेहतर प्रदर्शन किया है।

	¶ सरकारी पहल:
	¶ मिशन परिवार विकास:
	¶ सरकार ने सात उच्च फोकस वाले राज्यों में 3 और उससे अधिक के 

टीएफआर वाले 146 उच्च प्रजनन क्षमता वाले ज़िलों में गर्भ 
निरोधकों एवं परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिये 
वर्ष 2017 में ‘मिशन परिवार विकास’ शुरू किया।

	¶ राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना (NFPIS):
	¶ यह योजना वर्ष 2005 में शुरू की गई थी, इस योजना के तहत 

नसबंदी के बाद मृत्यु, जटिलता और विफलता की स्थिति के लिये 
ग्राहकों का बीमा किया जाता है।

	¶ नसबंदी करने वालों के लिये मुआवज़ा योजना:
	¶ इस योजना के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 

2014 से नसबंदी कराने वाले लाभार्थी और सेवा प्रदाता (टीम) को 
मुआवज़ा प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण: 
	¶ परिचय:
�	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family 

Health Survey- NFHS) संपूर्ण भारत में परिवारों के 
प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से व्यापक पैमाने पर आयोजित किया 
जाने वाला एक बहु-स्तरीय सर्वेक्षण है।

	¶ आयोजन:
�	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने 

सर्वेक्षण के लिये समन्वय एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने 
हेतु अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) मुंबई को 
नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

�	IIPS सर्वेक्षण कार्यान्वयन के लिये कई क्षेत्रीय संगठनों 
(FO) के साथ सहयोग करता है।

	¶ उद्देश्य:
�	NFHS के प्रत्येक क्रमिक चरण के दो विशिष्ट लक्ष्य हैं:

�	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों 
द्वारा नीति एवं कार्यक्रम के उद्देश्यों के लिये स्वास्थ्य और 
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परिवार कल्याण पर आवश्यक डेटा प्रदान करना।
�	उभरते महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मुद्दों 

पर जानकारी प्रदान करना।
�	सर्वेक्षण निम्नलिखित क्षेत्रों में भारत केी राज्य और राष्ट्रीय स्तर 

की जानकारी प्रदान करता है:
�	प्रजनन
�	शिशु एवं बाल मृत्यु दर
�	परिवार नियोजन का अभ्यास
�	मातृ और शिशु स्वास्थ्य
�	प्रजनन स्वास्थ्य
�	पोषण
�	रक्ताल्पता
�	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग एवं 

गुणवत्ता।
	¶ NFHS - 5 रिपोर्ट:
�	NFHS-4 (2015-16) और NFHS-5 (2019-20) के 

बीच राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर (TFR) 2.2% से 
घटकर 2.0% हो गई है।

�	भारत में केवल पाँच राज्य ऐसे हैं जो 2.1े की प्रजनन क्षमता के 
प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर हैं। ये राज्य हैं बिहार, मेघालय, उत्तर 
प्रदेश, झारखंड और मणिपुर।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस
चर्चा में क्यों?

वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रत्येक वर्ष 
28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है।
	¶ वर्ष 2022 की थीम "ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोज़र टू यू’' 

(Bringing hepatitis care closer to you) है।
	¶ इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस देखभाल को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल 

सुविधाओं और समुदायों तक पहुँचाने की आवश्यकता को रेखांकित 
करना है, ताकि उपचार और देखभाल की बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित 
की जा सकें।

हेपेटाइटिस:
	¶ परिचय:
�	हेपेटाइटिस शब्द यकृत की किसी भी सूजन को संदर्भित करता 

है- किसी भी कारण से यकृत कोशिकाओं में होने वाली जलन 
या सूजन।

�	यह तीव्र भी हो सकता है (यकृत की सूजन जिस बीमारी की 
वजह से होती है उनमें पीलिया, बुखार, उल्टी आदि शामिल हैं) 
यकृत की सूजन छह महीने से अधिक समय तक भी रहती है, 
लेकिन अनिवार्य रूप से इसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है।

	¶ कारण:
�	आमतौर पर यह A, B, C, D और E सहित "हेपेटोट्रोपिक" 

(यकृत निर्देशित) वायरस के एक समूह के कारण होता है।
�	अन्य वायरस भी इसका कारण हो सकते हैं, जैसे कि वैरिकाला 

वायरस जो चिकन पॉक्स का कारण बनता है ।
�	SARS-CoV-2, Covid-19 पैदा करने वाला 

वायरस भी यकृत को नुकसान पहुँचा सकता है।
�	अन्य कारणों में ड्रग्स और अल्कोहल का दुरुपयोग, यकृत में 

वसा का निर्माण (फैटी लीवर हेपेटाइटिस) या एक ऑटोइम्यून 
प्रक्रिया शामिल है जिसमें एक व्यक्ति का शरीर एंटीबॉडी बनाता 
है जो यकृत (ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस) पर हमला करता है।

�	हेपेटाइटिस एकमात्र संचारी रोग है जिसकी मृत्यु दर में वृद्धि हो 
रही है।

	¶ उपचार:
�	हेपेटाइटिस A और E स्व-सीमित रोग (self-limiting 

diseases) हैं (अर्थात् अपने आप दूर हो जाते हैं) और 
इसके लिये किसी विशिष्ट एंटीवायरल दवाओं की आवश्यकता 
नहीं होती है।

�	हेपेटाइटिस B और C के लिये प्रभावी दवाएँ उपलब्ध हैं।
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	¶ वैश्विक परिदृश्य:
�	लगभग 354 मिलियन लोग हेपेटाइटिस B और C से पीड़ित 

हैं।
�	दक्षिण-पूर्व एशिया में हेपेटाइटिस के वैश्विक रुग्णता बोझ का 

20% है।
�	सभी हेपेटाइटिस से संबंधित मौतों में से लगभग 95% सिरोसिस 

तथा हेपेटाइटिस B और C वायरस की वजह से होने वाले 
यकृत कैंसर के कारण होती हैं।

	¶ भारतीय परिदृश्य:
�	वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस A और E के कारण 

होता है, जो अभी भी भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य 
समस्या बनी हुई है।

�	भारत में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और अनुमानित 40 
मिलियन पुराने HVB संक्रमित लोगों के लिये "मध्यवर्ती से 
उच्च स्थानिकता" है, जो अनुमानित वैश्विक भार का लगभग 
11% है।

�	भारत में क्रोनिक HBV संक्रमण का प्रसार लगभग 3-4% 
जनसंख्या पर है।

	¶ चुनौतियाँ:
�	स्वास्थ्य सेवाओं तक अक्सर समुदायों की पहुँच नहीं होती है 

क्योंकि वे आमतौर पर केंद्रीकृत/विशेषीकृत अस्पतालों में उच्च 
कीमत पर उपलब्ध होती हैं जिन्हें सभी द्वारा वहन नहीं किया जा 
सकता है।

�	देर से निदान या उचित उपचार की कमी के कारण लोगों की 
मौत हो जाती है। ऐसें में प्रारंभिक निदान, रोकथाम और सफल 
उपचार दोनों ही मामलों में आवश्यक है।
�	दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में हेपेटाइटिस वाले लगभग 10% 

लोग ही अपनी स्थिति के प्रति सजग हैं और उनमें से 
केवल 5% लोग इलाज करवा रहे हैं।

�	हेपेटाइटिस सी से ग्रसित अनुमानित 10.5 मिलियन लोगों 
में से केवल 7% ही अपनी स्थिति के प्रति सजग हैं, जिनमें 
से लगभग पाँच में से एक का इलाज चल रहा है।

नोट:
	¶ हेपेटाइटिस बी को भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 

(UIP) के तहत शामिल किया गया है। जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा 
टाइप बी (Hib), खसरा, रूबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस (JE), 
रोटावायरस डायरिया के कारण ग्यारह (हेपेटाइटिस B को छोड़कर) 
वैक्सीन-रोकथाम योग्य बीमारियों यानी तपेदिक, डिप्थीरिया, 
पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, निमोनिया और मेनिनजाइटिस के खिलाफ 
मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है।

	¶ बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाईलैंड विश्व स्वास्थ्य संगठन के 
दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में हेपेटाइटिस बी को सफलतापूर्वक नियंत्रित 
करने वाले पहले चार देश बन गए हैं।

	¶ हाल ही में 'COBAS 6800' नामक एक स्वचालित कोरोनावायरस 
परीक्षण उपकरण लॉन्च किया गया था जो वायरल हेपेटाइटिस B 
और C का भी पता लगा सकता है।

	¶ यह ध्यान दिया जा सकता है कि केवल चार बीमारियों जैसे HIV-
एड्स (1 दिसंबर), टीबी (24 मार्च), मलेरिया (25 अप्रैल), 
हेपेटाइटिस के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) 
आधिकारिक तौर पर रोग-विशिष्ट वैश्विक जागरूकता दिवसों का 
समर्थन करता है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
चर्चा में क्यों?

बढ़ती आबादी और तीव्र शहरीकरण के कारण भारतीय शहरों में 
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste-
MSW) के उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुई है।
	¶ यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि संगठित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली 

की भागीदारी शहरों में कम है, क्योंकि अपर्याप्त धन, कम क्षेत्रीय 
विकास और स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन व्यवसायों के बारे में जानकारी 
की कमी है।

	¶ इसलिये भारत सहित कई विकासशील देशों में अपशिष्ट संग्रह और 
वस्तु पुनर्चक्रण गतिविधियाँ मुख्य रूप से असंगठित अपशिष्ट क्षेत्र 
द्वारा की जाती हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में असंगठित क्षेत्र की भूमिका:
	¶ परिचय:
�	असंगठित अपशिष्ट संग्रहकर्त्ताओं में ऐसे व्यक्ति, संघ या 

कचरा-व्यापारी शामिल हंय जो पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों की 
छँटाई, बिक्री और खरीद में शामिल हैं।
�	कचरा बीनने वाला व्यक्ति असंगठित रूप से अपशिष्ट 

उत्पादन के स्रोत से पुन: प्रयोज्य और पुनर्चक्रण योग्य ठोस 
अपशिष्ट के संग्रह तथा पुनर्प्राप्ति में लगा हुआ है, जो सीधे 
या बिचौलियों के माध्यम से पुनर्चक्रणकर्त्ताओं को 
अपशिष्ट की बिक्री करता है।

�	यह अनुमान है कि असंगठित अपशिष्ट अर्थव्यवस्था दुनिया भर 
में लगभग 0.5% - 2% शहरी आबादी को रोज़गार देती है।

	¶ चुनौतियाँ:
�	न्यूनतम आय वाले रोज़गार:

�	असंगठित क्षेत्र को अक्सर आधिकारिक तौर पर अनुमोदित, 
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मान्यता प्राप्त और स्वीकार नहीं किया जाता है, जबकि वे 
पुनर्चक्रण मूल्य शृंखला में अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा 
करने, छाँटने, प्रसंस्करण, भंडारण और व्यापार करके 
शहरों के अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रथाओं में योगदान करते हैं।

�	स्वास्थ्य चुनौतियाँ:
�	असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग अपशिष्ट के ढेर 

के पास रहतें हैं एवं अस्वच्छ तथा अस्वस्थ परिस्थितियों में 
काम करतें हैं।

�	श्रमिकों के पास पीने के जल या सार्वजनिक शौचालय तक 
पहुँच नहीं है।

�	उनके पास दस्ताने, गमबूट और एप्रन जैसे उपयुक्त 
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPI) नहीं हैं।

�	निम्न स्तर का जीवनयापन और काम करने की स्थिति के 
कारण उनमें कुपोषण, एनीमिया और तपेदिक आम हैं।

�	सामाजिक उपचार:
�	उन्हें समाज में गंदे और अवांछित तत्त्वों के रूप में माना 

जाता है, साथ ही उन्हें शोषक सामाजिक व्यवहार से 
निपटना पड़ता है।

�	असंगठित अपशिष्ट-श्रमिकों के विभिन्न स्तरों की मज़दूरी 
और रहने की स्थिति बहुत भिन्न होती है।

�	अन्य:
�	इस क्षेत्र में बाल श्रम काफी प्रचलित है और जीवन प्रत्याशा 

कम है।
�	अपशिष्ट बीनने वाले किसी भी श्रम कानून के दायरे में 

नहीं आते हैं।
�	नतीजतन उन्हें सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा बीमा योजनाओं 

का लाभ नहीं मिल पाता है।

वैश्विक जल संकट
चर्चा में क्यों? 

एक नई प्रकाशित पुस्तक के अनुसार, अपरंपरागत जल संसाधन 
वैश्विक जल संकट को दूर करने में मदद कर सकते हैं। 
	¶ इस पुस्तक को संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल, पर्यावरण और 

स्वास्थ्य संस्थान (UNU-INWEH), सामग्री प्रवाह एवं 
संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन के लिये UNU संस्थान तथा संयुक्त 
राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के विशेषज्ञों द्वारा संकलित 
किया गया है। 

	¶ पारंपरिक जल स्रोत जो बर्फबारी, वर्षा और नदियों पर निर्भर हैं- 
पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मीठे पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने 
के लिये पर्याप्त नहीं हैं। 

अपरंपरागत जल स्रोत: 
	¶ क्लाउड-सीडिंग के माध्यम से वर्षा में वृद्धि: 
�	क्लाउड-सीडिंग तकनीक पर वैश्विक शोध से संकेत मिलता है 

कि उपलब्ध क्लाउड संसाधनों और उपयोग की जाने वाली 
तकनीकी प्रणालियों के आधार पर औसत वार्षिक वर्षा को 
15% तक बढ़ाया जा सकता है। 

�	हालाँकि यह स्वीकार किया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी 
की परिवर्तनशीलता पर अधिक शोध की आवश्यकता है। 

	¶ कोहरा संचयन और सूक्ष्म जलग्रहण वर्षा जल संचयन: 
�	कुशल फॉग हार्वेस्टिंग प्रणाली जिसमें कोहरे में नमी को चट्टानों 

और वनस्पतियों आदि के माध्यम से एकत्र किया जाता है, यह 
एक दशक तक प्रतिदिन 20 लीटर प्रति वर्ग मीटर जल की मात्रा 
को उपलब्ध करा सकती है, हालाँकि अभी केवल 70 स्थानों को 
फॉग हार्वेस्टिंग प्रणाली के लिये  व्यावहारिक पाया गया है। 

�	सूक्ष्म-जलग्रहण प्रणाली में कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्र में घरेलू या 
कृषि भूमि हेतु क्षमता पाई गई है। 

	¶ हिमखंडों की भूमिका: 
�	ताज़े पानी का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत आइसबर्ग भी हाल 

के वर्षों में इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। 
�	जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवीय बर्फ की चोटियाँ पिघल कर 

टूट रही हैं और वैज्ञानिकों, विद्वानों व नेताओं ने पानी की कमी 
वाले देशों में ध्रुवीय बर्फ की चोटियों को जल संकट वाले देशों 
की ओर विस्थापित करने पर चर्चा की है। 

�	वर्ष 2017 में बड़े पैमाने पर पानी की कमी का सामना करते हुए 
संयुक्त अरब अमीरात ने देश में एक हिमखंड को विस्थापित 
करने की योजना का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस मोर्चे पर कोई 
कार्रवाई नहीं की गई। 

	¶ बलास्ट वाटर : 
�	बलास्ट वाटर एक और परिवहन योग्य संसाधन है, जो कि मीठे 

पानी या खारे पानी को जहाज़ के बलास्ट टैंकों और कार्गो में 
रखा जाता है जो यात्रा के दौरान स्थिरता और गतिशीलता प्रदान 
करता है। 

�	अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार, हर साल वैश्विक स्तर पर 
लगभग 10 बिलियन टन बलास्ट वाटर का निर्वहन किया जाता 
है, इस जल को अलवणीकृत करने की आवश्यकता है। 

�	जब विलवणीकरण का उपयोग बलास्ट वाटर के उपचार के 
लिये किया जाता है, तो अंतिम उत्पाद (विलवणीकृत पानी) 
आक्रामक जलीय जीवों और अस्वास्थ्यकर रासायनिक यौगिकों 
से मुक्त होता है, जिससे यह सार्वजनिक जल आपूर्ति और सिंचाई 
के लिये भी उपयोगी हो जाता है। 
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	¶ नगर निगम अपशिष्ट जल: 
�	नगरपालिका अपशिष्ट जल का उचित उपचार कई देशों में पहले 

से ही चल रहा है, यह कृषि के लिये जल का एक प्रमुख 
संसाधन है। 

�	कई देशों ने मांग को पूरा करने के लिये अपशिष्ट जल के 
उपचार हेतु सफल पहल शुरू की है। 

	¶ अपवाहित जल: 
�	सिंचाई कृषि में उपयोग किये जाने वाले अपवाहित जल में भी 

पुन: उपयोग की क्षमता होती है, लेकिन इसकी उच्च लवणता के 
कारण यह अनुपयोगी होता है। 

�	लवण प्रतिरोधी फसलों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन और संवर्द्धन 
इसका समाधान हो सकता है। 

	¶ खारा जल: 
�	अनुसंधान से पता चला है कि महाद्वीपीय मग्नतट में लगभग 5 

मिलियन क्यूबिक किमी खारा जल और 300,000-500,000 
क्यूबिक किमी मीठे जल उनके तलछट के भीतर है। 

�	पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और भारत में खारे 
जल संसाधनों का विकास पहले से ही चल रहा है। 

विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता 
दिवस
चर्चा में क्यों?    

हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस (WEAAD 
- 15 जून) की पूर्व संध्या पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 
ने भारत में बुजुर्गों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। 
	¶ यह रिपोर्ट 22 शहरों में एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा किये गए 

सर्वेक्षण पर आधारित थी। 

प्रमुख बिंदु  
बुजुर्ग दुर्व्यवहार: 
	¶ बुजुर्ग दुर्व्यवहार को ‘एक एकल’ या ‘बार-बार होने वाली घटना’ 

या उचित कार्रवाई की कमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता 
है, जो किसी भी उस रिश्ते में हो सकती है जहांँ विश्वास की उम्मीद 
होती है और किसी बुजुर्ग व्यक्ति के नुकसान या परेशानी का कारण 
बनती है"। 

	¶ यह एक वैश्विक सामाजिक मुद्दा है जो दुनिया भर में लाखों वृद्ध 
व्यक्तियों के स्वास्थ्य और मानवाधिकारों को प्रभावित करता है तथा 
एक ऐसा मुद्दा है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करता 
है। 

	¶ वृद्ध दुर्व्यवहार एक ऐसी समस्या है जो विकासशील और विकसित 
दोनों देशों में मौजूद है, फिर भी आमतौर पर विश्व स्तर पर कम 
रिपोर्ट की जाती है। 
�	प्रसार दर या अनुमान केवल चयनित विकसित देशों में मौजूद 

हैं- 1% से 10% तक। 
�	यह एक वैश्विक बहुआयामी प्रतिक्रिया की मांग करता है, जो 

वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित है। 

WEAAD से संबंधित प्रमुख बिंदु: 
	¶ परिचय: 
�	WEAAD का आयोजन हर वर्ष 15 जून को किया जाता है। 
�	इसे वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने संकल्प 

66/127 में आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। 
	¶ थीम 2022: 
�	डिजिटल इक्विटी फॉर आल एजेज़ (Digital Equity 

for All Ages)। 
	¶ लक्ष्य: 
�	दुर्व्यवहार और नुकसान से ग्रसित बुजुर्ग लोगों की दुर्दशा के बारे 

में जागरूकता बढ़ाना। 
�	इसका प्राथमिक लक्ष्य सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक 

और जनसांख्यिकीय कारकों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर 
दुर्व्यवहार और उपेक्षा के संबंध में बेहतर समझ विकसित 
करना है। 

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएंँ: 
	¶ आर्थिक स्थिति: 
�	भारत में 47% बुजुर्ग आर्थिक रूप से अपने परिवारों पर निर्भर 

हैं और 34% पेंशन और नकद हस्तांतरण पर निर्भर हैं, जबकि 
सर्वेक्षण में 40% लोगों ने "यथासंभव " काम करने की इच्छा 
व्यक्त की है। 

	¶ काम करने के इच्छुक नागरिक: 
�	सर्वेक्षण के अनुसार, 71% वरिष्ठ नागरिक काम नहीं कर रहे 

थे, जबकि 36% काम करने को तैयार थे और 40% 
“यथासंभव” काम करना चाहते थे। 
�	30% से अधिक बुजुर्ग विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिये 

अपना समय स्वेच्छा से देने को तैयार थे। 
	¶ स्वास्थ्य सुविधाएंँ: 
�	87% बुजुर्गों ने बताया कि आस-पास स्वास्थ्य सुविधाओं की 

उपलब्धता है, हालांँकि 78% बुजुर्गों ने एप-आधारित ऑनलाइन 
स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता का उल्लेख किया और 
67% बुजुर्गों ने बताया कि उनके जीवन में इस महत्त्वपूर्ण चरण 
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में कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है तथा केवल 13% ही सरकारी 
बीमा योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। 

	¶ बुजुर्ग दुर्व्यवहार: 
�	59% बुजुर्गों ने महसूस किया कि समाज में बुजुर्गों के साथ 

दुर्व्यवहार "प्रचलित" था, लेकिन 10% ने खुद के पीड़ित होने 
की सूचना दी। 

किशोर न्याय संशोधन विधेयक, 2021 
से संबंधित मुद्दा    
चर्चा में क्यों?

किशोर न्याय अधिनियम संशोधन, बाल देखभाल संस्थानों (Child 
Care Institutions-CCI) में कर्मचारियों या प्रभारी व्यक्तियों 
द्वारा दुर्व्यवहार एवं क्रूरता को गैर-संज्ञेय अपराध बनाकर बाल देखभाल 
संस्थानों में दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने को और अधिक जटिल बना रहा 
है।
	¶ किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन 

करने के लिये किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) 
संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया गया था।

प्रमुख बिंदु
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन 
विधेयक, 2021 के प्रावधान:
	¶ गैर-संज्ञेय अपराध:
�	बच्चों के खिलाफ अपराध जो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 

के अध्याय "बच्चों के खिलाफ अन्य अपराध" में वर्णित हैं, जिस 
अपराध के लिये तीन से सात वर्ष की जेल की सज़ा हो, वह 
''गैर-संज्ञेय'' होगा।

	¶ गोद लेना/एडॉप्शन:
�	संशोधन बच्चों के संरक्षण और गोद लेने के प्रावधान को संरक्षण 

प्रदान करता है। न्यायालय के समक्ष गोद लेने के कई मामले 
लंबित हैं तथा न्यायालय की कार्यवाही को तीव्र करने के लिये 
शक्ति ज़िला मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित कर दी गई है।

�	संशोधन में प्रावधान है कि ऐसे गोद लेने के आदेश जारी करने 
का अधिकार ज़िला मजिस्ट्रेट के पास है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) 
अधिनियम, 2015
	¶ संसद ने किशोर अपराध कानून और किशोर न्याय (बालकों की 

देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को बदलने के लिये 

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 
2015 को पारित किया था।

	¶ यह अधिनियम जघन्य अपराधों में संलिप्त 16-18 वर्ष की आयु के 
बीच के किशोरों (जुवेनाइल) के ऊपर बालिगों के समान मुकदमा 
चलाने की अनुमति देता है।

	¶ इस अधिनियम में गोद लेने के लिये माता-पिता की योग्यता और गोद 
लेने की पद्धति को शामिल किया गया है। अधिनियम ने हिंदू दत्तक 
ग्रहण व रखरखाव अधिनियम (1956) और वार्ड के संरक्षक 
अधिनियम (1890) को अधिक सार्वभौमिक रूप से सुलभ दत्तक 
कानून के साथ बदल दिया।

	¶ अधिनियम गोद लेने से संबंधित मामलों के लिये केंद्रीय दत्तक ग्रहण 
संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource 
Authority-CARA) को वैधानिक निकाय बनाता है, यह 
भारतीय अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, देखभाल एवं उन्हें गोद देने 
के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

	¶ बाल देखभाल संस्थान (CCI):
�	सभी बाल देखभाल संस्थान, चाहे वे राज्य सरकार अथवा 

स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित हों, अधिनियम 
के लागू होने की तारीख से 6 महीने के भीतर अधिनियम के 
तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत होने चाहिये।

	¶ किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, 2021 से संबद्ध चुनौतियाँ: विशेष 
रूप से संशोधन में चुनौती किशोर न्याय अधिनियम की धारा 86 में 
से एक है, जिसके अनुसार विशेष कानून के तहत अपराधों को तीन 
से सात साल के बीच की सज़ा के साथ गैर-संज्ञेय के रूप में 
पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

	¶ जबकि शक्ति में असंतुलन के कारण पीड़ित स्वयं सीधे उनकी रिपोर्ट 
करने में असमर्थ हैं, ऐसे अधिकांश अपराध माता-पिता या बाल 
अधिकार निकायों और बाल कल्याण समितियों (CWC) द्वारा 
पुलिस को रिपोर्ट किये जाते हैं।
�	इन बच्चों के माता-पिता: वे ज़्यादातर दिहाड़ी मज़दूर हैं, या तो 

इस बात से अनजान हैं कि पुलिस को अपराधों की रिपोर्ट कैसे 
करें या फिर न करें।
�	वे कानूनी प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि इससे 

उन्हें काम से समय निकालने के लिये मज़बूर होना पड़ेगा, 
जिसके परिणामस्वरूप मज़दूरी का नुकसान होगा।

�	बाल कल्याण समितियांँ (CWC): ज़्यादातर मामलों में 
CWC की पहली प्रवृत्ति पुलिस को मामले को आगे बढ़ाने के 
बजाय "बात करना और समझौता करना" है।

	¶ विशेष कानून के तहत कई अन्य गंभीर अपराधों के साथ इन अपराधों 
को गैर-संज्ञेय बनाना पुलिस को अपराध की रिपोर्ट करना और भी 
कठिन बना देगा।
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संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराध:
	¶ आपराधिक प्रक्रिया संहिता किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही 

के संचालन के लिये नियम निर्धारित करती है, जिसने किसी भी 
आपराधिक कानून के तहत अपराध किया है।

	¶ संज्ञेय अपराध:
�	संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी 

पहली अनुसूची के अनुसार या वर्तमान में लागू किसी अन्य 
कानून के तहत दोषी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है 
और अदालत की अनुमति के बिना जाँच शुरू कर सकता है।

�	संज्ञेय अपराध आमतौर पर जघन्य या गंभीर प्रकृति के होते हैं 
जैसे कि हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, दहेज हत्या आदि।

�	प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) केवल संज्ञेय अपराधों के 
मामले में दर्ज की जाती है।

	¶ गैर-संज्ञेय अपराध:
�	एक गैर-संज्ञेय अपराध भारतीय दंड संहिता की पहली अनुसूची 

के तहत सूचीबद्ध अपराध होता है और प्रकृति में ज़मानती होता 
है।

�	गैर-संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस आरोपी को बिना वारंट 
के गिरफ्तार नहीं कर सकती है और साथ ही जाँच शुरू नहीं कर 
सकती है।
�	मजिस्ट्रेट के पास एक आपराधिक शिकायत दर्ज की जाती 

है, जो संबंधित पुलिस स्टेशन को जाँच शुरू करने का 
आदेश देता है।

�	जालसाजी, धोखाधड़ी, मानहानि, सार्वजनिक उपद्रव आदि 
अपराध गैर-संज्ञेयअपराधों की श्रेणी में आते हैं।

	¶ संज्ञेय और गैर-संज्ञेय दोनों अपराधों से जुड़े मामले:
�	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155(4) के अनुसार, जब किसी 

मामले में दो या दो से अधिक अपराध होते हैं, जिनमें से कम-
से-कम एक संज्ञेय प्रकृति का होता है, और दूसरा गैर-संज्ञेय 
प्रकृति का होता है।
�	फिर पूरे मामले को एक संज्ञेय मामले के रूप में निपटाया 

जाना चाहिये और जाँच अधिकारी के पास संज्ञेय मामले 
की जाँच के लिये सभी शक्तियां एवं अधिकार होंगे।

वन नेशन वन राशन कार्ड
चर्चा में क्यों? 

असम वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) को लागू करने 
वाला 36वाँ राज्य/केद्रशासित प्रदेश बन गया है। 

	¶ इसके साथ ही ONORC कार्यक्रम को सभी राज्यों और 
केंद्रशासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे पूरे 
देश में खाद्य सुरक्षा निश्चित हुई है।  

	¶ ONORC योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिये सरकार ने 
'मेरा राशन' मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया है। मोबाइल ऐप 
लाभार्थियों को उपयोगी रीयल-टाइम जानकारी प्रदान कर रहा है 
और यह 13 भाषाओं में उपलब्ध है। 

	¶ कोविड-19 महामारी के पिछले दो वर्षों के दौरान, ONORC 
योजना ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों 
विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न सुनिश्चित 
करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 

ONORC: 
	¶ परिचय: 
�	ONORC योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 

(NFSA) के तहत लागू की जा रही है। 
�	इस योज़ना के तहत प्रवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 

(Migratory National Food Security 
Act- NFSA), 2013 के लाभार्थी देश में कहीं भी अपनी 
पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान ( Fair Price 
Shop- FPS) से अपने हिस्से के  खाद्यान्न  कोटे की खरीद 
कर सकते हैं। 

�	यह प्रणाली उनके परिवार के सदस्यों को घर पर यदि कोई हो 
तो उसे राशन कार्ड पर शेष खाद्यान्न का दावा करने की अनुमति 
देती है। 

�	ONORC का कार्यान्वयन अगस्त 2019 में शुरू किया गया 
था। 

	¶ उद्देश्य: 
�	सभी NFSA लाभार्थियों को उनके मौजूदा राशन कार्डों की 

सुवाह्यता के माध्यम से देश में कहीं भी उनकी खाद्य सुरक्षा के 
लिये आत्मनिर्भर बनने हेतु सशक्त बनाना। 

�	उनकी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से उनके 
हकदार सब्सिडी वाले खाद्यान्न (आंशिक या पूर्ण) को निर्बाध 
रूप से उठाना। 

�	परिवार के सदस्यों को अपनी पसंद के उचित दर दुकान से 
अपने मूल स्थान/किसी भी स्थान पर उसी राशन कार्ड पर शेष/
आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उठाने में सक्षम बनाना। 

ONORC का महत्त्व: 
	¶ भोजन के अधिकार को सक्षम करना: पूर्व में राशन कार्डधारक 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न की 



www.drishtiias.com/hindi

8383|| PT SPRINT (सामाजिक मुद्दे) || 2023

अपनी पात्रता का लाभ केवल संबंधित राज्य के अंदर निर्दिष्ट उचित 
मूल्य की दुकान (FPS) से ही प्राप्त कर सकते थे। 
�	यदि कोई लाभार्थी किसी दूसरे राज्य में प्रवास या पलायन करता 

है तो उसे उस दूसरे राज्य में नए राशन कार्ड के लिये आवेदन 
करना होता है। 

�	ONORC सामाजिक न्याय के लिये इस भौगोलिक बाधा को 
दूर करने और भोजन के अधिकार को सक्षम करने की 
परिकल्पना करता है। 

	¶ आबादी के लगभग एक-तिहाई भाग का समर्थन: देश की लगभग 
37% आबादी प्रवासी श्रमिकों की है। इसलिये यह योजना उन सभी 
लोगों के लिये महत्त्वपूर्ण है जो रोज़गार आदि कारणों से एक स्थान 
से दूसरे स्थान की ओर पलायन करते हैं।

	¶ रिसाव कम करना: ONORC रिसाव या लीकेज को कम कर 
सकता है क्योंकि इस योजना की पूर्व शर्त नकली/डुप्लिकेट राशन 
कार्डों की पहचान करना या डी-डुप्लीकेशन है। 
�	इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक ही व्यक्ति देश के दो अलग-

अलग स्थानों में लाभार्थी के रूप में चिह्नित नहीं है। 
�	इसके अलावा, यह योजना आधार और बायोमेट्रिक्स से लिंक्ड 

है जो भ्रष्टाचार की अधिकांश संभावनाओं को दूर करती है और 
पारदर्शिता लाती है। 

	¶ सामाजिक भेदभाव को कम करना: ONORC महिलाओं और 
अन्य वंचित समूहों के लिये विशेष रूप से लाभप्रद होगा क्योंकि 
PDS तक पहुँच प्रदान करने में सामाजिक पहचान (जाति, वर्ग 
और लिंग) और अन्य प्रासंगिक घटकों (शक्ति संबंधों सहित) को 
पर्याप्त महत्त्व दिया गया है। 

संबद्ध चुनौतियाँ: 
	¶ अपवर्जन त्रुटि: आधार से लिंक्ड राशन कार्ड और स्मार्ट कार्ड के 

माध्यम से इस PDS प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को लीकेज कम 
करने के प्रयास के तहत आगे बढ़ाया गया है। हालाँकि आधार-
सीडिंग के बाद अपवर्जन त्रुटियों (Exclusion Error) में 
वृद्धि हुई है। 
�	समाज के कई वर्ग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी आधार कार्ड 

नहीं है और इस कारण वे खाद्य सुरक्षा से वंचित हो रहे हैं। 
	¶ अधिवास-आधारित सामाजिक क्षेत्र योजनाएँ: न केवल PDS 

बल्कि निर्धनता उन्मूलन, ग्रामीण रोज़गार, कल्याण और खाद्य 
सुरक्षा संबंधी अधिकांश योजनाएँ ऐतिहासिक रूप से अधिवास-
आधारित पहुँच पर आधारित रही हैं और सरकारी सामाजिक सुरक्षा, 
कल्याण और खाद्य अधिकारों तक लोगों की पहुँच को उनके मूल 
स्थान या अधिवास स्थान तक के लिये सीमित रखती हैं। 

	¶ FPS पर आपूर्ति बाधित करना: किसी FPS को प्राप्त उत्पादों का 
मासिक कोटा कठोरता से उससे संबद्ध लोगों की संख्या के अनुसार 
सीमित रखा गया है। 
�	ONORC जब पूर्णरूपेण कार्यान्वित होगा तब इस अभ्यास 

को समाप्त कर देगा क्योंकि कुछ FPS को नए लोगों के 
आगमन के कारण अधिक संख्या में कार्डधारकों को सेवा देनी 
होगी जबकि कुछ अन्य FPS लोगों के पलायन के कारण 
निर्धारित कोटे से कम लोगों को सेवा देंगे। 

योजना का अब तक का प्रदर्शन: 
	¶ यह देश में अपनी तरह का एक नागरिक केंद्रित पहल है, जिसे 

अगस्त 2019 में शुरू किये जाने के बाद, लगभग 80 करोड़ 
लाभार्थियों को कवर करते हुए कम समय में तेजी से लागू किया गया 
है। 

	¶ वर्ष 2019 के बाद से पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्य सब्सिडी में 
लगभग 40,000 करोड़ रुपए की खाद्यान्न पहुंँचाने के लिये लगभग 
71 करोड़ रुपए का पोर्टेबल लेन-देन हुआ है। 

	¶ वर्तमान में लगभग 3 करोड़ पोर्टेबल मासिक औसत लेन-देन दर्ज 
किया जा रहा है, लाभार्थियों को किसी भी स्थान पर लचीलेपन के 
साथ सब्सिडी वाले NFSA और मुफ्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण 
अन्न योजना (PMGKAY) खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। 

औषधि प्रतिरोधी टाइफाइड
चर्चा में क्यों? 

द लैंसेट माइक्रोब जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, टाइफाइड 
बुखार का कारण बनने वाले बैक्टीरिया व्यापक रूप से उपयोग किये जाने 
वाले एंटीबायोटिक औषधियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते जा रहे हैं। 
	¶ टाइफाइड बुखार के कारण 11 मिलियन लोग संक्रमण का शिकार 

होते हैं और प्रति वर्ष 1,00,000 से अधिक लोगों की मौतें होती हैं। 
वैश्विक बीमारी के भार में दक्षिण एशिया का 70% हिस्सा है।

टाइफाइड: 
	¶ परिचय: 
�	टाइफाइड बुखार एक जानलेवा संक्रमण है जो साल्मोनेला 

एंटरिका सेरोवर टाइफी (आमतौर पर साल्मोनेला टाइफी के 
रूप में जाना जाता है) जीवाणु के कारण होता है जो केवल 
मनुष्यों द्वारा संक्रमण किया जाता है अभी तक कोई अन्य पशु 
वाहक नहीं मिला है।  

	¶ संक्रमण: 
�	टाइफाइड बुखार मल-मौखिक मार्ग से, दूषित भोजन या जल के 

अंतर्ग्रहण के माध्यम से फैलता है। 
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�	उपचार के बिना ही 20 में से लगभग एक व्यक्ति टाइफाइड से 
ठीक हो जाता है, वह एक 'वाहक' बन जाता है। बीमारी के कोई 
लक्षण न होने के बावजूद उनके मल और मूत्र में जीवाणु होते 
हैं, और वे लगभग तीन महीने (कभी-कभी एक वर्ष तक) की 
अवधि तक दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। 

�	कई टाइफाइड स्थानिक देशों में यात्रियों को टाइफाइड बुखार 
होने का उच्च जोखिम होता है। इसमें एशिया के कुछ हिस्से 
(विशेषकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश), अफ्रीका, 
कैरिबियन, मध्य और दक्षिण अमेरिका एवं मध्य पूर्व शामिल हैं। 

	¶ लक्षण: 
�	टाइफाइड के लक्षण सामान्य से लेकर गंभीर तक होते हैं, बिना 

इलाज के लगभग एक महीने तक रह सकते हैं, इसके लक्षणों में 
शामिल हैं: बुखार, थकान, अस्वस्थता (अस्वस्थता की सामान्य 
भावना), गले में खराश, लगातार खांँसी और सिरदर्द। 

	¶ निवारण: 
�	टीका/वैक्सीन: 

�	टाइफाइड का टीका/वैक्सीनऑरल मेडिकेशन या वन 
ऑफ इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है: 

�	कैप्सूल: वयस्कों और 6 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिये 
यह एक सक्रिय, क्षीण टीका है। 

�	खुराक: वयस्कों और 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिये, 
यह एक निष्क्रिय टीका है जिसे एक व्यक्ति को टाइफाइड होने 
से 2 सप्ताह पहले प्राप्त देने की आवश्यकता होती है। 

�	टाइफाइड का टीका केवल 50-80% प्रभावी होता है। 
	¶ उपचार: 
�	टाइफाइड बुखार में एंटीबायोटिक दवाओं के साथ शीघ्र उपचार 

की आवश्यकता होती है। 
	¶ दवा प्रतिरोधक क्षमता: 
�	टाइफाइड बुखार के लिये एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावशीलता 

ड्रग रेसिस्टेंट स्ट्रेन (Drug Resistant Strains)  के 
उद्भव से खतरे में है। 
�	बैक्टीरिया के प्रतिरोधी उपभेदों या स्ट्रेन के अस्तित्व का 

मतलब है कि एंटीबायोटिक्स या उन्हें मारने के लिये 
डिज़ाइन की गई दवाएंँ अब काम नहीं करती हैं, जिससे 
उन्हें तेज़ीसे फैलती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को 
खतरा होता है। 

�	वर्ष 2000 के बाद से बांग्लादेश और भारत में मल्टी-ड्रग-
रेसिस्टेंट (MDR) टाइफाइड में लगातार गिरावट आई है, 
नेपाल में यह कम रहा है और पाकिस्तान में यह थोड़ बढ़ा है। 

�	हालांँकि, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्रिश्चियन मेडिकल 
कॉलेज वेल्लोर और अन्य संस्थानों के शोधकर्त्ताओं द्वारा 
किये गए अध्ययन के अनुसार, इन्हें अन्य एंटीबायोटिक 
दवाओं के प्रतिरोधी उपभेदों या स्ट्रेन द्वारा प्रतिस्थापित 
किया जा रहा है। 

�	बहु-दवा प्रतिरोध (MDR) को एंटीबायोटिक के तीन 
या अधिक रासायनिक वर्गों में कम-से-कम एक एजेंट के 
लिये संवेदनशीलता की कमी के रूप में परिभाषित किया 
गया है।  

�	उपभेदों को MDR के रूप में वर्गीकृत किया गया था 
यदि उनके पास एंटीबायोटिक्स एम्पीसिलीन, 
क्लोरैम्फेनिकॉल और ट्राइमेथोप्रिम/सल्फामेथोक्साज़ोल के 
प्रतिरोधी जीन थे। 

�	XDR टाइफाइड नामक उपभेदों में एक नए प्रकार का दवा 
प्रतिरोध देखा गया है। एंटीबायोटिक (एज़िथ्रोमाइसिन) के प्रति 
प्रतिरोधी उपभेदों को भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान 
में देखा गया है। 
�	व्यापक दवा प्रतिरोध (XDR) टाइफाइड तनाव के 

कारण होता है जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिये 
अनुशंसित कम-से-कम पाँच एंटीबायोटिक वर्गों के लिये 
प्रतिरोधी होता है। 

सड़क सुरक्षा के लिये भारत राज्य 
सहायता कार्यक्रम
चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक ने सात राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य 
सहायता कार्यक्रम के लिये 250 मिलियन अमेरीकी डाॅलर के ऋण को 
मज़ूूरी दी है, जिसके तहत दुर्घटना के बाद की घटनाओं को बेहतर ढंग से 
प्रबंधित करने के लिये एक सिंगल एक्सीडेंट रिपोर्ट नंबर (Single 
Accident Reporting Number) स्थापित किया जाएगा।
विश्व बैंक:
	¶ परिचय:
�	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) तथा 

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना एक साथ वर्ष 
1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के 
दौरान हुई थी।

�	विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और 
साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिये 
काम कर रहे पाँच संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी 
है।
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	¶ सदस्य:
�	189 देश इसके सदस्य हैं।
�	भारत भी इसका सदस्य है।

	¶ प्रमुख रिपोर्ट:
�	मानव पूंजी सूचकांक।
�	विश्व विकास रिपोर्ट।

	¶ इसके पाँंच विकास संस्थान:
�	पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD)
�	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)
�	अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)
�	बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी (MIGA)
�	निवेश विवादों के निपटान के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)

�	भारत इसका सदस्य नहीं है।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएंँ:
	¶ परिचय:
�	दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने और बेहतर तथा सुरक्षित सड़कों 

के निर्माण के लिये इसका उपयोग करने हेतु परियोजना एक 
राष्ट्रीय सामंजस्यपूर्ण क्रैश डेटाबेस सिस्टम स्थापित करेगी।

�	पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) से 
250 मिलियन अमेरिकी डाॅलर के परिवर्तनीय स्प्रेड ऋण की 
परिपक्वता अवधि 18 वर्ष है जिसमें 5.5 वर्ष की छूट अवधि 
शामिल है।

�	इसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर 
प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा।

	¶ लक्ष्य:
�	इसका उद्देश्य बुनियादी और उन्नत लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस के 

नेटवर्क विस्तार और मौके पर ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों के 
लिये फर्स्ट रेस्पॉन्डर केयरगिवर्स के प्रशिक्षण हेतु फंड देना है।

�	यह परियोजना राज्यों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) 
रियायतों और पायलट पहलों के माध्यम से निजी वित्तपोषण का 
लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी।

�	सड़क हादसों का खामियाजा महिलाओं को अप्रत्यक्ष रूप से 
भुगतना पड़ता है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए परियोजना 
में लिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है और सड़क सुरक्षा क्षेत्र में 
प्रबंधन भूमिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देगा।
�	यह परियोजना विशेष रूप से पोस्ट-क्रैश केयर कमांड और 

नियंत्रण केंद्रों में महिलाओं के लिये रोज़गार के अवसर भी 
प्रदान करेगी।

भारत में सड़क दुर्घटना परिदृश्य:
	¶ आधिकारिक सरकारी आँकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल सड़क 

दुर्घटनाओं में लगभग 1,50,000 लोग मारे जाते हैं और अन्य 
4,50,000 लोग घायल होते हैं।

	¶ पीड़ितों में से आधे से अधिक पैदल चलने वाले, साइकिल चालक 
या मोटर साइकिल चालक होते हैं और सभी मौतों में से लगभग 
84% 18-60 वर्ष की कामकाजी उम्र के बीच वाले व्यक्तियों की 
है।

	¶ गरीब परिवार जो दुर्घटना के शिकार लोगों का 70% से अधिक 
हिस्सा है, आय की कमी, उच्च चिकित्सा व्यय और सामाजिक 
सुरक्षा जाल तक सीमित पहुंँच के कारण सड़क दुर्घटनाओं के 
सामाजिक-आर्थिक बोझ का एक उच्च अनुपात वहन करते हैं।

सड़क सुरक्षा हेतु पहल:
	¶ वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्च 

स्तरीय वैश्विक सम्मेलन 2030':
�	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वर्ष 

2020 में स्वीडन में एक सम्मेलन (वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त 
करने हेतु सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन 
2030 ) में भाग लिया, जहांँ वर्ष 2030 तक भारत में शून्य 
सड़क दुर्घटना का लक्ष्य रखा है।

	¶ ब्रासीलिया घोषणा पत्र (Brasilia Declaration):
�	भारत ने ब्रासीलिया घोषणा पर हस्ताक्षर किये और मृत्यु दर में 

कमी लाने के लिये प्रतिबद्ध है।
�	ब्राज़ील में आयोजित सड़क सुरक्षा पर दूसरे वैश्विक उच्च 

स्तरीय सम्मेलन में घोषणा पर हस्ताक्षर किये गए।
	¶ मोटर वाहन (MV) (संशोधन) अधिनियम, 2019:
�	इसने यातायात उल्लंघन, दोषपूर्ण वाहन, किशोर ड्राइविंग आदि 

के लिये दंड में वृद्धि की है।
�	यह मोटर वाहन दुर्घटना कोष प्रदान करता है, जो भारत में सभी 

सड़क उपयोगकर्त्ताओं को कुछ प्रकार की दुर्घटनाओं के लिये 
अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा।

NFHS-5 राष्ट्रीय रिपोर्ट
चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के 
पांँचवें दौर के दूसरे चरण की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है।
	¶ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family 

Health Survey- NFHS) बड़े पैमाने पर किया जाने 
वाला एक बहु-स्तरीय सर्वेक्षण है जो पूरे भारत में परिवारों के 
प्रतिनिधि नमूने के रूप में किया जाता है।
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NFHS-5 रिपोर्ट के बारे में:
	¶ परिचय:
�	सर्वेक्षण में भारत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रजनन क्षमता, 

शिशु एवं बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन की प्रथा, मातृ एवं 
शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य व  
परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग तथा गुणवत्ता आदि से 
संबंधित जानकारी प्रदान की गई है।

�	NFHS-5 के दायरे को सर्वेक्षण के पहले दौर (NFHS-
4) के संबंध में नए आयाम जोड़कर विस्तारित किया गया है 
जैसे:
�	मृत्यु पंजीकरण, पूर्व-विद्यायी शिक्षा, बाल टीकाकरण के 

विस्तारित डोमेन, बच्चों के लिये सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के 
घटक, मासिक धर्म स्वच्छता, शराब और तंबाकू के 
उपयोग की आवृत्ति, गैर-संचारी रोगों (NCD) के 
अतिरिक्त घटक, 15 वर्ष तथा  उससे अधिक आयु के सभी 
लोगों में उच्च रक्तचाप व मधुमेह को मापने हेतु विस्तारित 
आयु सीमा।

�	यह 30 सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable 
Development Goals- SDG) जिन्हें देश को वर्ष 
2030 तक हासिल करना है, को तय करने के लिये एक निर्देशक 
का काम करती है।

�	राष्ट्रीय रिपोर्ट सामाजिक-आर्थिक एवं अन्य परिप्रेक्ष्य से संबंधित 
आंकडे़ भी प्रदान करती है जो  नीति निर्माण और प्रभावी 
कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु उपयोगी है।

�	NFHS-5 राष्ट्रीय रिपोर्ट NFHS-4 (2015-16) से 
NFHS-5 (2019-21) तक की प्रगति को सूचीबद्ध करती 
है।

	¶ उद्देश्य:
�	NFHS के उत्तरोत्तर चरण का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य 

और परिवार कल्याण एवं अन्य उभरते क्षेत्रों से संबंधित 
विश्वसनीय व तुलनीय डेटा प्रदान करना है।

NFHS-5 राष्ट्रीय रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:
	¶ कुल प्रजनन दर (TFR):
�	समग्र:

�	NFHS-4 और NFHS-5 के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर 
कुल प्रजनन दर (TFR) 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है।

�	भारत में केवल पांच राज्य हैं जो 2.1 प्रजनन क्षमता के 
प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर हैं। ये राज्य हैं- बिहार, मेघालय, 
उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर।

�	प्रतिस्थापन स्तर की क्षमता कुल प्रजनन दर है, जो प्रति महिला 
पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या, जिस पर एक आबादी बिना 
प्रवास के पूरी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रतिस्थापित हो 
जाती है।

�	उच्चतम और निम्नतम प्रजनन दर:
�	 देश में बिहार और मेघालय में प्रजनन दर सबसे अधिक,है, 

जबकि सिक्किम व अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 
सबसे कम है।

�	क्षेत्रवार: 
�	ग्रामीण क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर 1992-93 के प्रति महिला 

3.7 बच्चों से घटकर 2019-21 में 2.1 बच्चे हो गई है।
�	जबकि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में कुल प्रजनन दर1992-

93 के 2.7 बच्चों से 2019-21 में 1.6 बच्चे हो गई।
�	समुदायवार:

�	पिछले दो दशकों में सभी धार्मिक समुदायों में मुसलमानों 
की प्रजनन दर में सबसे तेज़ गिरावट देखी गई है।

	¶ कम उम्र में शादियाँ: 
�	समग्र:   

�	कम उम्र में विवाह के राष्ट्रीय औसत में गिरावट देखी गई 
है। 

�	NFHS-5 के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 23.3% 
महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने 
से पहले हो गई, जो NFHS-4 में रिपोर्ट किये गए 
26.8% से कम है।

�	पुरुषों में कम उम्र में विवाह का प्रतिशत 17.7 (NFHS-
5) और 20.3 (NFHS-4) है।

�	उच्चतम वृद्धि:
�	पंजाब, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में यह 

दर बढ़ी है।
�	त्रिपुरा में महिलाओं के विवाह में 33.1% (NFHS-4) 

से 40.1% और पुरुषों में 16.2% से 20.4% तक की 
सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। 
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�	कम उम्र में विवाह की उच्चतम दर वाले राज्य: 
�	बिहार के साथ पश्चिम बंगाल कम उम्र में विवाह की 

उच्चतम दर वाले राज्यों में से एक है।
�	कम उम्र में विवाह की न्यूनतम दर वाले राज्य:  

�	जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, 
नगालैंड, केरल, पुद्दुचेरी और तमिलनाडु।

	¶ किशोर गर्भावस्था: 
�	किशोर गर्भधारण की दर 7.9% से घटकर 6.8% हो गई है। 

	¶ गर्भनिरोधक विधियों का उपयोग:
�	रोज़गार कारक: 53.4% महिलाएंँ जो कार्यरत नहीं है, की 

तुलना में कार्यरत 66.3% महिलाओं द्वारा आधुनिक गर्भनिरोधक 
पद्धति (Contraceptive Method) का उपयोग 
किया जाता है।
�	उन समुदायों और क्षेत्रों में गर्भनिरोधक का उपयोग अधिक 

बढ़ रहा है जिन समुदायों में अधिक सामाजिक आर्थिक 
प्रगति देखी गई है। 

�	आय कारक: परिवार नियोजन विधियों की अपूर्ण आवश्यकता 
सबसे कम वेल्थ  क्विन्टाइल (Wealth Quintile) में 
सर्वाधिक (11.4%) तथा सबसे ज़्यादा वेल्थ   क्विन्टाइल 
(8.6%) में सबसे कम देखी गई है। क्विन्टाइल डेटा की एक 
श्रेणी को पांँच बराबर भागों में विभाजित करता है अर्थात् 
जनसख्या का पांँचवांँ (20%) हिस्सा है।
�	आधुनिक गर्भ निरोधकों का उपयोग भी सबसे कम वेल्थ 

क्विन्टाइल में 50.7% महिलाओं से उच्चतम क्विन्टाइल में 
58.7% महिलाओं की आय के साथ बढ़ता है।

	¶ महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा:
�	समग्र: वर्ष 2015-16 में घरेलू हिंसा की 31.2% घटनाएँ हुईं जो 

मामूली गिरावट के साथ वर्ष 2019-21 में 29.3% हो गई हैं।
�	उच्चतम और निम्नतम (राज्य):

�	महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की सर्वाधिक घटनाएँ 
48% कर्नाटक में देखी गईं, इसके बाद बिहार, तेलंगाना, 
मणिपुर और तमिलनाडु का स्थान है।

�	लक्षद्वीप में सबसे कम (2.1%) घरेलू हिंसा की घटनाएँ 
दर्ज हुई हैं।

	¶ संस्थागत जन्म: 
�	समग्र: भारत में इसकी दर 79% से बढ़कर 89% हो गई है।
�	क्षेत्रवार: ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 87% जन्म, संस्थानों में दिया 

जा रहा है और शहरी क्षेत्रों में यह 94% है।
	¶ टीकाकरण स्तर:  
�	NFHS-4 के 62% की तुलना में 12-23 महीने की उम्र के 

तीन-चौथाई (77%) से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण 
किया गया था।

	¶ स्टंटिंग: 
�	पिछले चार वर्षों से देश में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 

स्टंटिंग का स्तर 38 फीसदी से घटकर 36 फीसदी हो गया है। 
�	2019-21 में शहरी क्षेत्रों (30%) की तुलना में ग्रामीण 

क्षेत्रों (37%) के बच्चों में स्टंटिंग अधिक देखी गई है।
	¶ मोटापा: 
�	NFHS-4 की तुलना में NFHS-5 में अधिकतर राज्यों/संघ 

राज्य क्षेत्रों में अधिक वज़न या मोटापे की व्यापकता बढ़ी है। 
�	राष्ट्रीय स्तर पर यह महिलाओं में 21 प्रतिशत से बढ़कर 

24 प्रतिशत और पुरूषों में 19 प्रतिशत से बढ़कर 23 
प्रतिशत हो गया।

	¶ सतत् विकास लक्ष्य: 
�	NFHS-5 सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सतत् विकास 

लक्ष्य संकेतकों में समग्र सुधार दर्शाता है।
�	यह दर्शाता है कि विवाहित महिलाएँ आमतौर पर तीन घरेलू 

निर्णयों में किस सीमा तक भाग लेती हैं और निर्णय लेने में 
उनकी भागीदारी अधिक है।
�	घरेलू निर्णयों में खुद के लिये स्वास्थ्य देखभाल, प्रमुख 

घरेलू खरीदारी, अपने परिवार या रिश्तेदारों से मिलने जाने 
से संबंधित निर्णय शामिल है।

�	निर्णय लेने में भागीदारी लद्दाख में 80% से लेकर नगालैंड 
और मिज़ोरम में 99% तक बढ़ जाती है।

�	ग्रामीण (77%) और शहरी (81%) क्षेत्र में सीमांत 
अंतर पाया गया है।

�	पिछले चार वर्षों में महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता 
होने का प्रचलन 53% से बढ़कर 79% हो गया है।

इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना
चर्चा में क्यों? 

राजस्थान सरकार ने अपनी बहुप्रचारित इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार 
गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल रोज़गारों के बारे में विवरण जारी किया 
है।
	¶ राजस्थान सरकार ने अपने बजट भाषण में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 

मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लिए रोज़गार योजना की घोषणा 
की थी।

	¶ मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध कराता है, जबकि इसके 
अंतर्गत फुटपाथ विक्रेताओं के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में ढाबों और 
रेस्तराँ में काम करने वालों के लिये कोई प्रावधान नहीं था।
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योजना:
	¶ परिचय: 
�	योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 

100 दिन का रोज़गार प्रदान किया जाएगा।
�	"सामान्य प्रकृति" के श्रम कार्य के लिये सामग्री की लागत और 

भुगतान का अनुपात 25:75 के अनुपात में होगा, जबकि विशेष 
कार्यों के लिये यह अनुपात 75:25 होगा।

�	इसके अंतर्गत अधिक-से-अधिक रोज़गार उपलब्ध कराने पर 
ज़ोर दिया जा रहा है।

�	दूसरी ओर, संपत्ति के निर्माण के लिये एक उच्च भौतिक घटक 
की आवश्यकता होगी, अतः  'विशेष कार्यों' के अंतर्गत यह 
अनुपात 75:25 है।

	¶ पात्रता:
�	शहरी निकाय सीमा के भीतर रहने वाले सभी 18 से 60 वर्ष की 

आयु के लोग योजना के लिये पात्र हैं और विशेष परिस्थितियों 
जैसे कि महामारी या आपदा में प्रवासी मज़दूरों को शामिल 
किया जा सकता है।

	¶ घटक:
�	पर्यावरण संरक्षण:

�	सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण, पार्कों का रखरखाव, 
फुटपाथ और डिवाइडर पर पौधों की सिंचाई, शहरी 
स्थानीय निकायों (ULBs), वन, बागवानी एवं कृषि 
विभागों के तहत नर्सरी तैयार करना।

�	जल संरक्षण: 
�	तालाबों, झीलों, बावड़ियों आदि की सफाई और सुधार के 

लिये वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, मरम्मत 
तथा सफाई व जल स्रोतों की बहाली का कार्य कोई भी कर 
सकता है।

�	स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षा से संबंधित कार्य: 
�	इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, श्रम कार्य, जिसमें घर-घर 

कचरा संग्रहण और पृथक्करण, डंपिंग स्थलों पर कचरे को 
अलग करना, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों की 
सफाई तथा रखरखाव, नाले/नाली की सफाई के साथ-साथ 
निर्माण एवं विध्वंस से उत्पन्न कचरे को हटाने से संबंधित 
कार्य शामिल हैं।

�	संपत्ति के विरूपण से संबंधित कार्य:
�	इसमें अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ अवैध बोर्ड/होर्डिंग/

बैनर आदि को हटाने के लिये श्रम कार्य, साथ ही डिवाइडर, 
रेलिंग, दीवारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित 
पेंटिंग शामिल है।

�	अभिसरण:
�	इस योजना के तहत उन लोगों को अन्य केंद्र या राज्य स्तर 

की योजनाओं में नियोजित किया जा सकता है जिनके पास 
पहले से ही भौतिक घटक है और श्रम कार्य की आवश्यकता 
होती है।

�	सेवा: 
�	इसमें गोशालाओं में श्रम कार्य एवं नागरिक निकायों के 

कार्यालयों में 'मल्टीटास्क सेवाएंँ', रिकॉर्ड कीपिंग आदि 
शामिल हैं। साथ ही विरासत संरक्षण से संबंधित कार्य भी 
शामिल हैं।

�	विविध कार्य, जैसे कि सुरक्षा/बाड़ लगाना/चारदीवारी/
नगरीय निकायों और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा से 
संबंधित कार्य, शहरी निकाय की सीमा के भीतर पार्किंग 
स्थलों का विकास व प्रबंधन, आवारा पशुओं को पकड़ना 
तथा उनका प्रबंधन करना आदि।

शहरी क्षेत्रों के लिये सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता:
	¶ अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्त्ता: शहरी क्षेत्र देश की विकास 

प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अधिकांश देशों की तरह भारत के 
शहरी क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं।
�	भारतीय शहर आर्थिक उत्पादन में लगभग दो-तिहाई का योगदान 

करते हैं, जनसंख्या के एक बढ़ते हिस्से की मेज़बानी करते हैं 
और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के मुख्य प्राप्तकर्त्ता हैं। वे 
नवाचार तथा प्रौद्योगिकी के प्रवर्तक भी हैं।   

	¶ व्यवसायों के लिये आकर्षण का केंद्र: 
�	शहर आर्थिक गतिविधियों की व्यापक विविधता के लिये एक 

सामूहिक आकर्षण केंद्र की स्थिति भी रखते हैं।  
�	अनुमापी और संकुलन लाभों (शैक्षिक सुविधाओं की आपूर्ति, 

आपूर्तिकर्त्ताओं की उपस्थिति आदि) के परिणामस्वरूप शहर 
व्यवसाय एवं लोगों को अधिक आकर्षित करते हैं।

	¶ सामाजिक पूंजी का केंद्र: 
�	शहर सामाजिक पूंजी का केंद्र होते हैं। वे सांस्कृतिक या 

सामाजिक रूप से विविधतापूर्ण समूहों के ‘मिलन बिंदु’ या 
भिन्न-भिन्न विचारों पर चर्चा का केंद्र होने की स्थिति भी रखते 
हैं। 

	¶ शक्ति के केंद्र:   
�	शहर निरंतर विस्तार करने वाले शक्ति के केंद्र होते हैं,जो कस्बों 

और गाँवों की कीमत पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते हैं।

शहरी रोज़गार योजनाओं का महत्त्व:
	¶ ग्रामीण गरीबों के आजीविका आधार को मज़बूत करके सामाजिक 

समावेशन सुनिश्चित करता है।
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	¶ यह शहरी निवासियों को काम करने का वैधानिक अधिकार देता है 
और इस तरह संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार 
(अनुच्छेद 21) को सुनिश्चित करता है।
�	उदाहरण- मध्य प्रदेश में नई राज्य सरकार ने "युवा स्वाभिमान 

योजना" शुरू की है
	¶ यह शहरी युवाओं के बीच कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिये 

रोज़गार प्रदान करता है और बेरोज़गारी की चिंताओं को दूर करता 
है।

	¶ इस तरह के कार्यक्रम कस्बों में बहुत ज़रूरी सार्वजनिक निवेश ला 
सकते हैं, जो बदले में स्थानीय मांग को बढ़ावा दे सकते हैं, शहरी 
बुनियादी ढांँचे और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, 
अर्बन कॉमन्स को बहाल कर सकते हैं, शहरी युवाओं को प्रशिक्षित 
कर सकते हैं तथा यूएलबी की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं।
सरकार द्वारा की गईं अन्य पहलें: 

	¶ स्माइल- आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु 
समर्थन

	¶ पीएम-दक्ष योजना
	¶ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
	¶ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
	¶ स्टार्ट अप इंडिया योजना
	¶ झारखंड:
�	बिरसा हरित ग्राम योजना (BHGY), नीलांबर पीतांबर जल 

समृद्धि योजना (NPJSY) और वीर शहीद पोटो हो खेल 
विकास योजना (VSPHKVS)।

राइस फोर्टिफिकेशन
चर्चा में क्यों?

हाल के परिणामों के अनुसार, सब्सिडी वाले आयरन-फोर्टिफाइड 
चावल वितरित करने की केंद्र सरकार की योजना उन आदिवासियों या 
स्थानीय आबादी को फायदे की बजाय अधिक नुकसान पहुँचा सकती है 
जो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एवं आनुवंशिक बीमारियों से ग्रस्त 
हैं।
फूड फोर्टिफिकेशन:
	¶ फोर्टिफिकेशन:
�	फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट का आशय चावल, दूध 

और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिन्स और 
खनिजों (जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A और 
D) को संलग्न करने की प्रक्रिया से है, ताकि पोषण सामग्री में 
सुधार लाया जा सके।

�	प्रसंस्करण से पहले ये पोषक तत्त्व मूल रूप से भोजन में मौजूद 
हो भी सकते हैं और नहीं भी।

	¶ राइस फोर्टिफिकेशन:
�	खाद्य मंत्रालय के अनुसार, आहार में विटामिन और खनिज 

सामग्री को बढ़ाने के लिये राइस फोर्टिफिकेशन एक लागत 
प्रभावी और पूरक रणनीति है। 
�	FSSAI के मानदंडों के अनुसार, 1 किलो फोर्टिफाइड 

चावल में आयरन (28 mg-42.5 mg), फोलिक 
एसिड (75-125 माइक्रोग्राम) और विटामिन B-12 
(0.75-1.25 माइक्रोग्राम) होगा।

�	इसके अलावा चावल को जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी1, 
विटामिन बी2, विटामिन बी3 और विटामिन बी6 के साथ-साथ 
सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के साथ अकेले या इनको संयोजित करके भी 
राइस फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता:
	¶ भारत में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर बहुत अधिक है। 

खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में हर दूसरी महिला एनीमिया से 
ग्रस्त है और हर तीसरा बच्चा अविकसित है।

	¶ वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2021 में भारत को 116 देशों 
में से 101वाँ स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2020 में भारत 94वें 
स्थान पर था।

	¶ सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी या सूक्ष्म पोषक तत्त्व कुपोषण, जिसे 
"छिपी हुई भूख" के रूप में भी जाना जाता है, एक गंभीर स्वास्थ्य 
जोखिम है।

	¶ चावल भारत के प्रमुख खाद्य पदार्थों में से एक है, जिसका सेवन 
लगभग दो-तिहाई आबादी करती है। भारत में प्रति व्यक्ति चावल की 
खपत 6.8 किलोग्राम प्रतिमाह है। इसलिये सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के 
साथ राइस फोर्टिफिकेशन गरीबों के पूरक आहार का एक विकल्प 
हो सकता है।

फोर्टिफिकेशन से उत्पन्न मुद्दे:
	¶ अनिर्णायक साक्ष्य:
�	प्रमुख राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने से पहले फोर्टिफिकेशन का 

समर्थन करने वाले साक्ष्य अनिर्णायक और निश्चित रूप से 
अपर्याप्त हैं।

�	FSSAI फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिये जिन अध्ययनों 
पर निर्भर है, उनमें से कई अध्ययन निजी खाद्य कंपनियों द्वारा 
प्रायोजित हैं, जो इससे लाभान्वित होंगे, परिणामस्वरूप हितों के 
टकराव की भी संभावना है।

	¶ हाइपरविटामिनोसिस:
�	हाइपरविटामिनोसिस विटामिन के असामान्य रूप से उच्च 

भंडारण स्तर की स्थिति है, जो विभिन्न लक्षणों जैसे कि 
अत्यधिक उत्तेजना, चिड़चिड़ापन या यहाँ तक कि विषाक्तता 
को जन्म दे सकती है।
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�	मेडिकल जर्नल ‘लैंसेट’ और ‘अमेरिकन जर्नल ऑफ 
क्लिनिकल न्यूट्रिशन’ में प्रकाशित हाल के अध्ययनों से पता 
चलता है कि एनीमिया तथा विटामिन ए की कमी दोनों का 
निदान अधिक होता है, जिसका अर्थ है कि अनिवार्य 
फोर्टिफिकेशन से ‘हाइपरविटामिनोसिस’ हो सकता है।

	¶ विषाक्तता:
�	खाद्य पदार्थों के रासायनिक फोर्टिफिकेशन के साथ एक बड़ी 

समस्या यह है कि पोषक तत्त्व अलगाव में काम नहीं करते हैं, 
लेकिन इनके अधिकतम अवशोषण के लिये एक-दूसरे की 
आवश्यकता होती है। भारत में अल्पपोषण का कारण सब्जियों 
और पशु प्रोटीन की कम खपत तथा अनाज आधारित आहार की 
वजह से है।

�	एक या दो सिंथेटिक रासायनिक विटामिन और खनिजों को 
जोड़ने से इस बड़ी समस्या का समाधान नहीं होगा तथा इससे 
अल्पपोषित आबादी में विषाक्तता की स्थिति उत्पन्न हो सकती 
है।

�	वर्ष 2010 के एक अध्ययन में बताया गया है कि कुपोषित बच्चों 
में आयरन फोर्टिफिकेशन के कारण आँत में सूजन और रोगजनक 
आँत माइक्रोबायोटा प्रोफाइल की स्थिति देखी गई।

	¶ कार्टेलाइज़ेशन:
�	अनिवार्य फोर्टिफिकेशन के चलते भारतीय किसानों, स्थानीय 

तेल और चावल मिलों सहित खाद्य प्रसंस्करणकर्त्ताओं की 
विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा तथा  
बहुराष्ट्रीय निगमों के एक छोटे समूह को लाभ मिलेगा, जिसके 
चलते 3,000 करोड़ रुपए का बाज़ार प्रभावित  होगा।

	¶ प्राकृतिक भोजन के मूल्य में कमी: 
�	कुपोषण से लड़ने के लिये आहार विविधता एक स्वस्थ और 

अधिक लागत प्रभावी तरीका है।
�	एक बार यदि आयरन-फोर्टिफाइड चावल एनीमिया के उपाय 

के रूप में बेचा जाने लगेगा तो बाजरा, हरी पत्तेदार सब्जियों की 
किस्मों, मांस खाद्य पदार्थ, कुछ प्राकृतिक रूप से लौह युक्त 
खाद्य पदार्थों के मूल्य एवं रुचियों में कमी आएगी।

सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट
चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र 
बाल कोष (UNICEF) ने संयुक्त रूप से पहली ‘सहायक प्रौद्योगिकी 
पर वैश्विक रिपोर्ट’ (GReAT) जारी की।

सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट (GReAT) का उद्देश्य:
	¶ यह रिपोर्ट सहायक प्रौद्योगिकी तक प्रभावी पहुँच पर एक वैश्विक 

रिपोर्ट तैयार करने हेतु वर्ष 2018 के विश्व स्वास्थ्य सभा के 71वें 
प्रस्ताव की परिणति है।

	¶ रिपोर्ट का महत्त्व इसलिये है क्योंकि वैश्विक स्तर पर जिन लोगों को 
सहायक तकनीक की आवश्यकता है, उनमें से 90% तक इसकी 
पहुँच नहीं है। स्वास्थ्य प्रणालियों में सहायक प्रौद्योगिकी को शामिल 
करना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) से संबंधित सतत् 
विकास लक्ष्यों (SDG) की प्रगति के लिये महत्त्वपूर्ण है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:
	¶ लोगों को सहायक उत्पादों की आवश्यकता: 
�	2.5 बिलियन से अधिक लोगों को एक या अधिक सहायक 

उत्पादों की आवश्यकता होती है, जैसे- व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र 
या संचार और अनुभूति का समर्थन करने से संबंधित एप।

	¶ लोगों की सहायक उत्पादों तक कम पहुँच: 
�	विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जहाँ सहायक 

प्रौद्योगिकी तक पहुँच जीवन बदलने वाले उत्पादों की 
आवश्यकता के 3% जितनी कम हो सकती है, उनमें से लगभग 
एक अरब लोग सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुँच से वंचित हैं।

	¶ भविष्य में सहायक उत्पादों की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या:
�	बढ़ती उम्र और दुनिया भर में बढ़ती गैर-संचारी बीमारियों के 

प्रसार के कारण वर्ष 2050 तक एक या एक से अधिक सहायक 
उत्पादों की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3.5 
बिलियन हो जाने की संभावना है। 

�	साथ ही इसकी वहनीयता पहुँँच के लिये एक प्रमुख बाधा है।
	¶ सेवा प्रावधान और प्रशिक्षित कार्यबल में व्याप्त अंतराल:
�	रिपोर्ट में दिखाए गए 70 देशों के एक सर्वेक्षण में विशेष रूप से 

अनुभूति, संचार और स्वयं की देखभाल के क्षेत्र में सहायक 
प्रौद्योगिकी के लिये सेवा प्रावधान तथा प्रशिक्षित कार्यबल में 
बड़ा अंतराल पाया गया है।

सहायक प्रौद्योगिकी:
	¶ सहायक प्रौद्योगिकी कोई भी वस्तु, उपकरण का भाग, सॉफ्टवेयर 

प्रोग्राम या उत्पाद प्रणाली है जिसका उपयोग विकलांग व्यक्तियों की 
कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, बनाए रखने या सुधारने के लिये 
किया जाता है।
�	उदाहरण:  

�	कृत्रिम अंग, वॉकर, विशेष स्विच, विशेष प्रयोजन वाले 
कंप्यूटर, स्क्रीन-रीडर और विशेष पाठ्यचर्या सॉफ़्टवेयर 
जैसी तकनीकें एवं उपकरण आदि सहायक प्रौद्योगिकी के 
प्रमुख उदाहरण हैं।

	¶ सार्वभौमिक सहायक प्रौद्योगिकी कवरेज का तात्पर्य है कि प्रत्येक 
ज़रूरतमंद व्यक्ति सभी स्थानों पर सुलभ उन सभी सहायक 
प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने में सक्षम हो जिसको प्राप्त करने में उसे 
वित्तीय या अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
�	डब्ल्यूएचओ द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई प्राथमिक सहायक 

उत्पादों की सूची में बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिये 
श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, संचार सहायता, चश्मा, कृत्रिम अंग और 
अन्य आवश्यक वस्तुएँ शामिल हैं।


